
 

  पत्र पेटेंट आवेदन
 मु   ख्य न्यायाधीश   मेहर सिं�ह   व न्यायाधीश,     रणजीत सिं�ह �रकारिरया के  �मक्ष , 

   लेट�� पेटेंट अपील नं.  289  �न 1968 

. 21 मई, 1969

 हरिरयाणा राज्य,-अपीलार्थी$
      बनाम देव दत्त गुप्ता और एक और,-उत्तरदाता

   भारत का �ंविवधान (1950)-  अनुच्छेद 311 (2)-         �रकारी कम�चारी को उच्च पद के लिलए अनुपयकु्त पाया
    गया मूल पद में परिरवत�न-    इ� तरह का प्रत्यावत�न-      चाहे �रकारी कम�चारी पर कलंक लगे,   जो '  पद में

कमी'    के बराबर ह-ै   परिरवीक्षाधीन सि�विवल �ेवक-        क्या परिरवीक्षाधीन अवधिध �माप्त होने के कारण मूल
      विनयवुिक्त का दावा विकया जा �कता ह।ै

   पंजाब �र्विव� ऑफ इजंीविनय��,      विबल्डिंBCग्� एंC रोड्� ब्रांच (     भत$ और �ेवा की शतH)   विनयम (1942)-

 विनयम 3 (बी)   और 4 उप-       मंCल अधिधकारी �हायक काय�कारी अभिभयंता नहीं हैं-    चाहे वे विनयमों द्वारा
    शासि�त हों।पंजाब पुनग�ठन अधिधविनयम (1966   का XXXI)-  धारा 88-   क्या धारा 24,   �ामान्य खंC

          अधिधविनयम के अर्थी� के भीतर एक विनर�न और पुनः अधिधविनयविमत प्रावधान-     �ंयकु्त पंजाब में एक �रकारी
     कम�चारी के प्रत्यावत�न का आदेश 28 अक्टूबर, 1966    को पारिरत विकया गया-  आदेश 1 नवंबर, 1966 �े

              पहले �ंप्रवेिQत नहीं विकया गया र्थीा या अन्यर्थीा उधिचत रूप �े प्रकाभिशत विकया गया र्थीा-  ऐ�ा आदेश-क्या
   अप्रभावी हो जाता ह।ै

              अभिभविनधा�रिरत विकया गया विक ऐ�ा आदेश जो विक�ी काय�वाहक �रकारी कम�चारी को उ�के उ� उच्च
  पद के लिलए,     सिज�में वह काय�वाहक र्थीा,            अनुपयकु्त पाए जाने के व्यक्त आधार पर उ�के मूल पद पर

  पुनर्स्थार्थीा�विपत करता ह,ै              अपने आप में एक कलंक लगाने वाला दंCात्मक आदेश नहीं कहा जा �कता है,
    जो �ंविवधान के अनुच्छेद 311 (2)       के विवचार के भीतर उ�के '   पद में कमी'    के बराबर ह,ै   यविद उ�के

               अनुपयकु्त पाए जाने का �ंदभ� उ�के विनयोजन की शतV को विनयंवित्रत करने वाले विक�ी वधैाविनक विनयम
     के अनु�रण में विकया गया है, या,      ऐ�े वधैाविनक विनयम के अभाव में,  विक�ी शत�,    वाचा या उ�के विनयोजन
   की अवधिध के अनु�ार,                जो या तो उ�की �ेवा के एक र्स्थापष्ट अनुबधं या एक �मान �ाधन में विनविहत हो

 �कता ह,ै            या उ�के विनयोजन की प्रकृधित �े विनविहत हो �कता ह।ै हालाँविक,    �रकारी कम�चारी के लिलए
                  यह विदखाने के लिलए खलुा है विक हालांविक प्रत्यावत�न के क्रम के रूप में उ�के रोजगार के विनयमों और
     शतV को पारिरत विकया गया र्थीा,       विफर भी �ार और वार्स्थातविवकता में,     उ�का प्रत्यावत�न एक दCंात्मक

      कार�वाई है जो �ंविवधान के अनुच्छेद 311 (2)      के अर्थी� के भीतर '   रैंक में कमी'     के बराबर ह।ै यविद
      काय�वाहक �रकारी कम�चारी के प्रत्यावत�न का आदेश,       रोजगार के विनयमों और शतV की

    आवश्यकताओं को पार करते हुए,   कम�चारी को "अवांछनीय", "बेईमान", "अपरिरवत�नीय"  जै�े उपनामों
                का उपयोग करके अविवश्व�नीय रूप �े ब्रांC या कलंविकत करने के रार्स्थाते �े बाहर चला जाता है, सिज�का

              प्रभाव उ�े र्स्थार्थीायी रूप �े रोजगार या भविवष्य की पदोन्नधित �े वंधिचत करने का होगा,    तो यह एक
  दCंात्मक आदेश होगा।



                                                                                                                (पेेेैरा54, 55 & 56)

               अभिभविनधा�रिरत विकया गया विक �ेवा विनयमों में र्स्थापष्ट रूप �े या आवश्यक विनविहतार्थी� द्वारा उ� पाठ्यक्रम
         की गारटंी देने वाली विक�ी भी चीज़ के अभाव में,        सि�विवल �ेवक परिरवीक्षाधीन अवधिध �माप्त होने के

 आधार पर,               एक अविनवाय� विनयवुिक्त होने का दावा नहीं कर �कता ह।ै जहां विक�ी व्यविक्त को काय�वाहक
        क्षमता में उच्च पद पर विनयकु्त विकया जाता है,            वह विक�ी भी अवधिध के लिलए उ� पद को धारण करने का

                कोई कानूनी अधिधकार प्राप्त नहीं करता है और यविद उ� उच्च पद पर उ�का काय� अ�ंतोQजनक पाया
 जाता ह,ै        सिज� पर वह काय� कर रहा है,          तो उ�का मूल पद पर प्रत्यावत�न �ंविवधान के अनुच्छेद 311

(2)     के अर्थी� के भीतर '   रैंक में कमी'     के बराबर नहीं होगा।
                                                                                                                             (  पैैरा 41)

        यह अभिभविनधा�रिरत विकया गया विक पंजाब इजंीविनयरों की �ेवा,      भवनों और �ड़कों की शाखा (  भत$ और
  �ेवा की शतH) विनयम, 1942             के विवभिभन्न उपबंधों की र्स्थाकीम और भाQा �े यह र्स्थापष्ट है विक उप-  मंCल प्रभार

 के 11             पद। �हायक काय�पालक अभिभयंता द्वारा अभिभविनधा�रिरत विकया जाए तो इ�के विवपरीत यह प्रर्स्थाताव
  विक �भी उप-             मंCल अधिधकारी �हायक काय�पालक अभिभयंता हैं और इ� प्रकार �ेवा के �दर्स्थाय हैं, �त्य
     नहीं ह।ै विनयमों के विनयम 3 (बी)    में दी गई '   �हायक काय�कारी अभिभयंता'       की परिरभाQा �े यह र्स्थापष्ट है विक

       काय�कारी अभिभयंता �े कम रैंक वाले �भी अधिधकारी,   सिजन्हें '   �हायक काय�कारी अभिभयंता'   कहा जा
 �कता ह,ै       को अविनवाय� रूप �े अधिधकारी होना चाविहए।

     �ेवा के कैCर पर। विनयम 3   के खंC (एम)    में दी गई '�ेवा'      की परिरभाQा �हायक नहीं ह।ै इ�लिलए, '�ेवा
में'       शब्दों को एक अर्थी� विदया जाना ह,ै   जो 1942         के विनयमों की योजना और अन्य प्रावधानों के अनुरूप

             ह।ै इ� �ेवा में रैंक या ग्रेC के लिलए एक विनधिeत �ुराग विनयम 4       द्वारा प्रर्स्थातुत विकया गया ह।ै इ�के
अनु�ार,       �ेवा के केवल चार ग्रेC हैं,    अर्थीा�त् मुख्य अभिभयंता,   अधीक्षण अभिभयंता,   काय�कारी अभिभयंता

                 और �हायक काय�कारी अभिभयंता। परतुंक मामले को �भी �ंदेहों �े परे रखता है जब यह कहता है विक
  आम तौर पर,              �ेवा के लिलए �भी पहली विनयवुिक्तयां �हायक काय�कारी अभिभयंता के पद पर होंगी।

  इ�लिलए काय�वाहक उप-   मंCल अधिधकारी 1942        के विनयमों द्वारा शासि�त नहीं होते हैं।
                                                                                                                  (  पैरा 32  और 34)

                 माना गया विक केवल पंजाब के के्षत्रों को चार उत्तराधिधकारी राज्यों में विवभासिजत करने �े उन कानूनों को
                विनरर्स्थात या विनरर्स्थात नहीं विकया जाएगा जो उन के्षत्रों में विनयत विदन �े तुरतं लागू रे्थी। टी;   यहाँ पंजाब
      पुनग�ठन अधिधविनयम में कुछ भी नहीं है,      यहां तक विक धारा 88     में भी नहीं ह,ै      जो र्स्थापष्ट रूप �े या
                   आवश्यक इरादे �े उन कानूनों को विनरर्स्थात करता है जो पवू� पंजाब के के्षत्रों में विनयत विदन �े तुरतं पहले

            लागू रे्थी। उन कानूनों ने अधिधविनयम के बल को प्राप्त विकया। धारा 88      का पहला भाग केवल पंजाब के
            �ंगठन के परिरणामर्स्थावरूप उत्पन्न होने वाली विक�ी भी शंका का र्स्थापष्टीकरण देता है,    जबविक इ� धारा का
                 उत्तरार्द्ध� केवल इ� आशय का एक अनुकूली उपबंध है विक पंजाब राज्य के लिलए ऐ�ी विक�ी विवधिध में
                 प्रादेभिशक विनदiश विनयत विदन �े ठीक पहले उ� राज्य के भीतर के राज्यके्षत्रों को �ूधिचत करते रहेंगे। इ�

प्रकार,    �मग्र रूप �े पढ़ें,  धारा 88              केवल उन काननूों की विनरतंरता के बारे में �ंदेह को दरू करती है जो
         पूव� पंजाब राज्य में विनयत विदन �े पहले लागू रे्थी,        जब तक विक उत्तराधिधकारी राज्यों का �क्षम विवधाधियका
           या प्राधिधकरण उन काननूों में कोई बदलाव नहीं करता ह।ै इ�लिलए अधिधविनयम,     विवशेQ रूप �े धारा 88

     �ामान्य खंC अधिधविनयम की धारा 24          के अर्थी� के भीतर एक विनर�न और पनुः अधिधविनयविमत प्रावधान
  नहीं ह।ै

                                                                                                                              (  पैैरा 71)



              अभिभविनधा�रिरत विकया जाता है विक कोई प्रशा�विनक आदेश �ंबंधिधत व्यविक्त को �ूधिचत विकए जाने की
                 तारीख �े प्रभावी होता है या अन्यर्थीा उधिचत तरीके �े प्रचारिरत विकया जाता ह।ै यविद �ंयकु्त पंजाब में

       विक�ी �रकारी कम�चारी के प्रत्यावत�न का आदेश 28 अक्टूबर, 1966     को पारिरत विकया जाता है, लेविकन
1 नवंबर, 1966      के बाद �ूधिचत विकया जाता है,          सिज� विदन पूव� पंजाब राज्य का अस्तिर्स्थातत्व �माप्त हो गया

       र्थीा और चार उत्तराधिधकारी राज्य बनाए गए रे्थी,   तो आदेश अप्रभावी,       विनस्तिष्क्रय और अभी भी पैदा हुआ ह,ै

  क्योंविक यह 1 नवबंर, 1966               �े पहले न तो �ंप्रेविQत विकया गया है और न ही उधिचत तरीके �े प्रचारिरत
  विकया गया ह।ै

                                                                                                                             (  पैैरा 77)

   माननीय न्यायमूर्तित श्री आर. ए�.          नरूला के विनण�य के विवरुर्द्ध लेट�� पेटेंट के खंC X   के अधीन लेट��
 पेटेंट अपील,  विदनांक 20   वीं एम आच�, 1968    को सि�विवल रिरट नं. 1966  का 2457  ।

(8) ए�. गुप्ता, अधिधवक्ता,  महाधिधवक्ता (हरिरयाणा)      के लिलए अपीलार्थी$ की ओर �े।
के. पी.   भंCारी और आई. बी. भंCारी, अधिधवक्ता,   उत्तरदाताओं के लिलए।

विनण�य
 न्यायमूर्तित ,�रकारिरया,  -      ये लेटर पेटेंट के खंC 10   के तहत 15  अपीलें हैं,    सिजन्हें पंजाब और हरिरयाणा

        राज्यों द्वारा प�ंद विकया गया ह।ै �ुविवधा के लिलए,          उन्हें दो गुच्छों में विवभासिजत विकया जा �कता ह।ै पहला
 �मूह 1968      के लेटर पेटेंट 286,289,368,340,374,375,376,377,378,379,380,502   और 511

        द्वारा गविठत विकया गया ह।ै द�ूरे �मूह में 1968    के लेटर पेटेंट 327  और 328    शाविमल हैं। काननू और
       तथ्य के मुख्य प्रश्न �मान होने के कारण,        यह विनण�य उन �भी पंद्रहों का विनपटारा करगेा।

(2)    पहले �मूह में,    लेटर पेटेंट 289,368  और 286        को एक विवद्वान एकल न्यायाधीश के एक विनण�य,

 विदनांक 20  माच�, 1968       के लिखलाफ विनदiभिशत विकया गया है,      सिज�के द्वारा उन्होंने क्रमशः 1966  के
2457,1966  के 2458  और 1966  के 2436  को रिरट-    याधिचकाओं की अनुमधित दी,    जो क्रमशः देव दत्त,

         द�ौंदी राम और बलबीर सिं�ह द्वारा �ंविवधान के अनुच्छेद 226/227      के तहत दायर की गई र्थीी,  और
   अन्य �ात अपीलें (     लेटर पेटेंट अपील �ं. 374  �े 380 (1968  का 380)     उ�ी विवद्वत न्यायाधीश के 28

माच�,  1968         के एक अन्य विनण�य के विवरुर्द्ध विनदiभिशत है,       सिज�के द्वारा उ�ने �ंविवधान के अनुच्छेद
226/227     के अधीन क्रमशः जगदीश सिं�ह, आर. आर. भनोट,  �ूरत सिं�ह,  शमशेर सिं�ह,  बख्तावर सिं�ह,

       जोध सिं�ह और करतारपुर सिं�ह कांग द्वारा 1967   की 647,1886,136,507,506,134   और 515  रिरट
      याधिचकाओं को अनुज्ञात विकया र्थीा। विदनांक 21 माच�, 1968     के विनण�य के विवरुर्द्ध 1968   की लेट�� पेटेंट

 अपील 340          का विनदiश विदया गया है और लेट�� पेटेंट अपील 502  और 1968  की 511   का विनदiश उ�ी
     विवद्वान एकल न्यायाधीश के विदनांक 26 जुलाई, 1968       के आदेशों के विवरुर्द्ध विदया गया है,  सिज�के द्वारा
  उन्होंने �रमुख सिं�ह,         गुरचरण सिं�ह भामरा और गुरबक्� सिं�ह भामरा द्वारा 1966  की 2574,1967 की

1337  और 1967  की 878      रिरट याधिचकाओं को अनुमधित दी र्थीी।

(3)        अपीलों के पहले �मूह में उत्तरदाताओं को 1 माच�, 1956  �े 9 जनवरी, 1963   तक विवभिभन्न धितभिर्थीयों
     पर पंजाब लोक विनमा�ण विवभाग (    भवन और �ड़क शाखा)  में उप-      मंCल अधिधकारिरयों के रूप में पदोन्नत
            और विनयकु्त विकया गया र्थीा। उनकी पदोन्नधित के नाम और धितभिर्थीयों को छोड़कर,   इन �भी 13  अपीलों में
    अन्य भौधितक तथ्य �मान हैं।

(4)    अपनी पदोन्नधित �े पहले,   देव दत्त -2  में प्रधितवादी
89 और लेटर पेटेंट  अपील, 380 में प्रधितवादी करतारपुर सिं�ह योजना �हायक/C्र ाफ्ट्�मैन के रूप में 
काम कर रहे रे्थी, जबविक शेQ 11 उत्तरदाता ओवरसि�यर रे्थी। (  अनुभाग अधिधकारी)



(5) 28 अक्टूबर, 1966      के आके्षविपत आदेश के माध्यम �े,       इन �भी उत्तरदाताओं को अनुभागीय के
          रूप में उनकी मूल रैंक पर वाप� कर विदया गया र्थीा।

  अधिधकारी या C्र ाफ्ट्�मैन,            जै�ा भी मामला हो। विववाविदत आदेश की प्रधित देव दत्त द्वारा 1966  की रिरट-

 याधिचका 2457   का अनुलग्नक 'बी' ह।ै
(           अनुलग्नक के �भी �ंदभ� उनकी �ंबंधिधत याधिचकाओं के �ार्थी �ंलग्न हैं)  प्रत्यर्थी$-लिललिखत-

                 याधिचकाकता�ओं द्वारा उनके प्रत्यावत�न के इन आदेशों को इ� आधार पर चुनौती दी गई र्थीी विक वे पंजाब
  �र्विव� ऑफ इजंीविनय��,     विबल्डिंBCग्� एंC रोड्� ब्रांच (     भत$ और �ेवा की शतH) विनयम, 1942 (  सिज�े इ�के

 बाद '1942 विनयम'    कहा जाता ह)ै   विनयम 13 (3)   द्वारा शासि�त रे्थी,      सिज�में उनकी जांच की अधिधकतम
  अवधिध को 3        �ाल तक �ीविमत कर विदया गया र्थीा,         और उ� अवधिध के �फलतापूव�क पूरा होने पर,

    उपरोक्त विनयम के �ंदभ� में,              वे र्स्थावचालिलत रूप �े उ� �ेवा के �दर्स्थायों के रूप में पुविष्ट हो गए,  और इ�
तरह,       अपने अधिधकार में पदों पर आ�ीन रे्थी,  और इ�लिलए,    �ंविवधान के अनुच्छेद 311 (2)  के प्रावधानों

             और अनुशा�नात्मक मामलों �े �ंबंधिधत अन्य वैधाविनक विनयमों के �ार्थी अनुपालन विकए विबना उन्हें
                 वाप� नहीं विकया जा �कता र्थीा। ऐ�ा प्रतीत होता है विक यह एकमात्र बिंबदु है सिज�े विवद्वत एकल

     न्यायाधीश के �मक्ष रखा गया है,         सिजन्होंने यह अभिभविनधा�रिरत विकया है विक काय�वाहक उप-मंCल
     अधिधकारिरयों के रूप में पदोन्नधित पर,  याधिचकाकता� 1942        के विनयमों द्वारा शासि�त हुए और विनयम 12 में

       वर्णिणत परिरवीक्षा की अधिधकतम अवधिध की �माविप्त पर,  प्रधितवादी-     याधिचकाकता�ओं को �ेवा का र्स्थार्थीायी
     �दर्स्थाय माना जाएगा और इ�के परिरणामर्स्थावरूप,       आके्षविपत आदेश नहीं। �ंविवधान के अनुच्छेद 311 के

                प्रावधानों के अनुपालन के बाद पारिरत विकया जाना कानून की दृविष्ट �े गलत र्थीा। विववाविदत आदेशों को
  रद्द करने में,               पंजाब राज्य बनाम धरम सिं�ह मामले में �व~च्च न्यायालय के आदेश पर भरो�ा विकया गया
 र्थीा 1,              इ�ी �ंधिक्षप्त आधार पर विवद्वान एकल न्यायाधीश ने इन अपीलों में �भी 13   प्रत्यर्णिर्थीयों की रिरट-

    याधिचकाओं की अनमुधित दी (   पहला �मूह बनाना).
(6) इ�लिलए,       पहला प्रश्न जो विनधा�रिरत विकया जाना है,      वह यह है विक क्या उप-    मंCल अधिधकारिरयों के रूप

    में पदोन्नधित पर ये 13  उत्तरदाता 1942           के विनयमों द्वारा शासि�त रे्थी। इ� प्रश्न के उत्तर के लिलए, 1942 के
        विनयमों के भौधितक प्रावधानों पर ध्यान देना उपयोगी होगा।

 (7) 1942   के विनयम 11 माच�, 1942            को पंजाब �रकार के राजपत्र में प्रकाभिशत विकए गए रे्थी। उन्हें पंजाब
     के राज्यपाल द्वारा भारत �रकार अधिधविनयम, 1935   की धारा 241      के तहत अपनी शविक्तयों का प्रयोग

  करते हुए '     पंजाब �र्विव� ऑफ इजंीविनय�� (    भवन और �ड़क शाखा)      में भत$ को विवविनयविमत करने और
         वहां विनयकु्त व्यविक्तयों की �ेवा की शतV को विनधा�रिरत करने'      के लिलए तयैार विकया गया र्थीा।

  विनयम 3    में कहा गया हःै-"               इन विनयमों में जब तक विक विवQय या �ंदभ� में कुछ भी अविप्रय न हो,-

(ए)"   प्रभिशक्षु अभिभयंता "             का अर्थी� है आयोग के परामश� के बाद व्यावहारिरक प्रभिशक्षण के लिलए चुना
   गया एक योग्य व्यविक्त; 

(बी)"     �हायक काय�कारी अभिभयंता "           का अर्थी� है काय�कारी अभिभयंता �े कम रैंक की �ेवा में
 �भी अधिधकारी; 

(�ी)"    प्रत्यक्ष विनयवुिक्त "               का अर्थी� है �ेवा में पदोन्नधित या क्राउन की �ेवा में पहले �े ही एक
          अधिधकारी के र्स्थार्थीानांतरण के अलावा अन्य तरीके �े की गई विनयवुिक्त; 

1A.l.R. 1968 S.C. 1210



(Cी)"  धिCवीजन "                का अर्थी� है विवभाग में एक या एक �े अधिधक सि�विवल सिजलों में �ामान्य रूप �े
     एक काय�कारी अभिभयंता द्वारा आयोसिजत प्रभार; 

(ई)"    इजंीविनयरिंरग अधीनर्स्थार्थी "     का अर्थी� है एक उप-अभिभयंता,      उप अधीनर्स्थार्थी या �ड़क और
      भवनों में अधीनर्स्थार्थी अभिभयंता �ेवा का पय�वेक्षक;

 (च) "  काय�पालक अभिभयंता"           �े ऐ�ा अधिधकारी अभिभप्रेत है जो काय�वाहक या मूल क्षमता में
              उच्चतर पद धारण करता है और सिज�े प्रभागीय प्रभार के लिलए विनयकु्त विकया जाता ह;ै 

(छ) "  उच्चतर पद"          �े प्रभागीय प्रभार �े कम महत्व का पद अभिभप्रेत ह;ै

(i) "  अर्स्थार्थीायी अभिभयंता"             �े राज्य रलेवे या कें द्र �रकार के लोक विनमा�ण विवभाग या प्रांतीय
          �रकार की �ेवा में एक अभिभयंता अभिभप्रेत है सिज�की विनयवुिक्त गैर-      पेंशन योग्य है और जो विक�ी
     विनयविमत �ेवा का �दर्स्थाय नहीं ह;ै

(जे)………..

(ट) "  पुरानी �ेवा"          �े भवनों और �ड़कों की शाखा में इजंीविनयरों (पुरानी)    की पंजाब �ेवा
 अभिभप्रेत ह;ै

 () "�ेवा"             �े भवनों और �ड़कों की शाखा में इजंीविनयरों की पंजाब �ेवा अभिभप्रेत ह।ै
(8)   विनयम 4,     सिज�का शीQ�क भाग 2   में है "भत$",    में लिलखा हःै-"    भारतीय अभिभयंता �ेवा के

           �दर्स्थायों के पूव� दावों के �ंदभ� में राज्य के �धिचव या गवन�र-      जनरल द्वारा बनाए गए विक�ी भी
    विनयमों या आदेशों के अधीन,             �ेवा के �दर्स्थाय �ेवा के �भी ग्रेCों में विनयवुिक्त के लिलए पात्र होंगे,

अर्थीा�त्,   मुख्य अभिभयंता,   अधीक्षण अभिभयंता,      काय�कारी अभिभयंता और �हायक काय�कारी
  अभिभयंताः बशतi विक-

(ए)      �ेवा में �भी पहली विनयवुिक्तयां,        इ�के बाद विदए गए प्रावधान को छोड़कर,  �हायक
     काय�कारी अभिभयंता के पद पर होंगी;

 (बी)              काय�कारी अभिभयंता के चयन ग्रेC या अधीक्षण अभिभयंता या मुख्य अभिभयंता के पदों पर
     विनयवुिक्त �ख्त चयन द्वारा की जाएगी,           और �ेवा के विक�ी भी �दर्स्थाय को ऐ�ी विनयवुिक्त का कोई

  अधिधकार नहीं होगा।
(9)  विनयम 5             �ेवा में विनयकु्त विकए जाने वाले व्यविक्तयों की योग्यता विनधा�रिरत करता ह।ै इ�का

     भौधितक भाग इन शतV में हःै-"           विक�ी भी व्यविक्त को �ेवा में विनयकु्त नहीं विकया जाएगा। .. .. जब
   तक विक उ�के पा�-

(क) 

(ख) 

(ग)    के पा� परिरभिशष्ट-           क में विवविहत विवश्वविवद्यालय की धिCग्री या अन्य अह�ताएं न हों,   बशतi विक
             पहले �े ही क्राउन की �ेवा में काय�रत अप्रेंविट� इजंीविनयरों और अर्स्थार्थीायी इजंीविनयरों की
       पुरानी �ेवा �े �ंबंधिधत अधिधकारिरयों के मामले में, �रकार,  मुख्य अभिभयंता,   भवन और �ड़क
   शाखा की सि�फारिरश पर,         इ� विनयम की आवश्यकताओं को माफ कर �कती ह;ै 



(घ)               मामले में आयोग की �लाह पर प्रत्यक्ष विनयवुिक्त के लिलए उम्मीदवार ने ऐ�ी �ंगणकीय
                 परीक्षा या ऐ�ी अन्य परीक्षा उत्तीण� की है जो आयोग �ेवा में विनयवुिक्त के लिलए विवविहत कर �कता

ह;ै  और
(ङ)  विनयम-6     में विनम्नलिललिखत उपबंध हैंः-   विनयम 4   और 5     के प्रावधानों के अधीन,   �ेवा में

     विनयवुिक्त आयोग के परामश� के बाद,          विनम्नलिललिखत में �े विक�ी भी तरीके �े की जाएगीः-(1)

 विनयम 7        के अनु�ार भारत में �ीधी विनयवुिक्त द्वारा; (2)   विनयम 8      के अनु�ार पुरानी �ेवा �े
      �ंबंधिधत अधिधकारिरयों और इजंीविनयरों के अधीनर्स्थार्थीों �े;  (3)    प्रभिशक्षु इजंीविनयरों �े;  (4)

   अर्स्थार्थीायी इजंीविनयरों �े (5) (6) 6)  बशतi विक-

(क)       पुरानी �ेवा �े �ंबंधिधत कोई अधिधकारी,       कोई इजंीविनयरिंरग अधीनर्स्थार्थी और कोई प्रभिशक्षु
               इजंीविनयर या अर्स्थार्थीायी इजंीविनयर �ेवा में तब तक विनयकु्त नहीं विकया जाएगा जब तक विक उ�े

            मुख्य इजंीविनयर द्वारा ऐ�ी विनयवुिक्त के लिलए उपयकु्त घोविQत नहीं विकया गया हो;  और

(ख)         पुरानी �ेवा �े �ंबंधिधत अधिधकारिरयों की �ेवा में विनयवुिक्त,    या इजंीविनयरिंरग अधीनर्स्थार्थीों की
              या प्रभिशक्षु इजंीविनयरों या अर्स्थार्थीायी इजंीविनयरों की विनयवुिक्त चयन द्वारा की जाएगी और ऐ�ा कोई

अधिधकारी,  अधीनर्स्थार्थी,          प्रभिशक्षु इजंीविनयर या अर्स्थार्थीायी इजंीविनयर अधिधकार के अनु�ार ऐ�ी
    विनयवुिक्त का हकदार नहीं होगा।

(11)     अगला प्रा�ंविगक प्रावधान विनयम 8  में ह,ै      सिज�में कहा गया हःै "       जब �ेवा में विक�ी पद पर पुरानी
           �ेवा या इजंीविनयरिंरग अधीनर्स्थार्थीों �े �ंबंधिधत अधिधकारिरयों �े विनयवुिक्त की जानी ह,ै   तो आयोग-(ए)

        �रकार द्वारा नाविमत उम्मीदवारों के दावों पर विवचार करगेा; (बी)      इ�के बाद �रकार द्वारा नाविमत प्रत्येक
                 उम्मीदवार के �ंबंध में �लाह देगा विक क्या उ�की योग्यता पया�प्त है और क्या उ�का रिरकॉC� उ�े �ेवा

          में विनयवुिक्त के लिलए अपेधिक्षत चरिरत्र और क्षमता �ाविबत करता है;  और (�ी)    उम्मीदवारों को वरीयता के
   क्रम में व्यवस्तिर्स्थार्थीत करगेा।

(12) "   �ेवा की शतH"    शीQ�क वाले भाग III   में विनयम 11    में कहा गया हःै-"11 (1)     �ेवा के �ंवग� में 17

   वरिरष्ठ पद शाविमल होंगे,               सिजनमें �े दो �े अधिधक वेतन की चयन ग्रेC दरों पर नहीं हो �कते हैं,  और उन
   पदों के लिलए 10     पदों का प्रभिशक्षण आरधिक्षत है,    और इ�के अलावा उप-     विवभागीय प्रभारों के लिलए 11 पद,

 यानी 38         पदों के �भी �ंवग� में। इ� �ंवग� में 6        पदों का अवकाश और प्रधितविनयवुिक्त आरधिक्षत शाविमल ह।ै
                 �रकार के पा� इन �ंख्याओं को बढ़ाने या कम करने की पूरी शविक्तयां होंगी जो वह आवश्यक �मझती

  है नोटः उप-      मंCल प्रभार के लिलए एक पद, (i.e.,    �हायक काय�कारी अभिभयंता)   अधीक्षक अभिभयंता
(�ड़कों)  और �धिचव,              �ंचार बोC� के अर्स्थार्थीायी पद के �ंबंध में एक काय�वाहक क्षमता में भरा जाएगा।

    (2) ……………..."

(13)    �ब�े महत्वपूण� विनयम 12 ह,ै    जो इ� प्रकार हःै-" (l)(ए)       पुरानी �ेवा �े पदोन्नत �ेवा के �दर्स्थाय
   परिरवीक्षा पर नहीं होंगे।
 (ख)        पहले �े ही विवभाग में काय�रत व्यविक्तयों (      पुरानी �ेवा के �दर्स्थायों के अलावा)   �े भत$ विकए

               गए �ेवा के �दर्स्थाय और ऐ�े प्रभिशक्षु इजंीविनयर सिजनके पा� दो वQ� या उ��े अधिधक की
 प्रभिशक्षुता ह,ै          एक वQ� या उ��े कम के लिलए परिरवीक्षा पर होंगे।

 (ग)               �ेवा में भत$ विकए गए अन्य �भी �दर्स्थाय दो वQ� के लिलए परिरवीक्षा पर होंगे।



(2)              यविद परिरवीक्षा की अवधिध के दौरान �ेवा के विक�ी �दर्स्थाय का काय� या आचरण,  �रकार की
 राय में,   �ंतोQजनक नहीं ह,ै            तो �रकार विक�ी भी �मय उ�की �ेवाओं �े वधंिचत कर �कती है
     यविद �ीधी भत$ की जाती ह,ै या
               यविद अन्यर्थीा भत$ की जाती है तो उ�े अपने पूव� पद पर वाप� कर दें।

(3)        विक�ी �दर्स्थाय की परिरवीक्षा अवधिध के �मापन पर,       �रकार ऐ�े �दर्स्थाय की विनयवुिक्त में पुविष्ट
  कर �कती ह,ै     या यविद उ�का काय�,    �रकार की राय में,    �ंतोQजनक नहीं रहा है,  तो �रकार

          प्रत्यक्ष भत$ होने पर उ�की �ेवाओं को �माप्त कर �कती है,      या यविद उ�े अन्यर्थीा भत$ विकया
           जाता है तो उ�े उ�के पूव� पद पर वाप� कर �कती है,      या उ�की परिरवीक्षा अवधिध को ऐ�ी
        अवधिध तक बढ़ा �कती है जो वह उधिचत �मझे,       और परिरवीक्षा की ऐ�ी विवर्स्थातारिरत अवधिध की
                �माविप्त पर ऐ�े आदेश पारिरत कर �कती है जो वह परिरवीक्षा की पहली अवधिध की �माविप्त पर

   पारिरत कर �कती र्थीी,            बशतi विक परिरवीक्षा की कुल अवधिध तीन वQ� �े अधिधक न हो।
(4)               �रकार इ� विनयम के तहत विक�ी अधिधकारी की विनयवुिक्त को �माप्त करने का कोई कारण

     बताने के लिलए बाध्य नहीं होगी।
 (14)  विनयम 14      में कहा गया है विक 1        �हायकः काय�पालक अभिभयंता को तब तक काय�पालक अभिभयंता

                   के मूल पद पर पदोन्नत विकया जाता है जब तक विक उ�े �रकार द्वारा विक�ी प्रभाग आविद के प्रभार के
      लिलए उपयकु्त घोविQत नहीं विकया जाता ह।ै

 (15)   रूई विनयम '415 (4)     में यह उपबंध है विक-        मुख्य अभिभयंता और अधीक्षण अभिभयंता के पदों पर
       आ�ीन �दर्स्थायों की अपेक्षा उनकी �ेवा के �दर्स्थाय,    जो उपविनयम (1) (2)   और (3)    में विवविनर्विदष्ट हैं,

परिरभिशष्ट-                  घ में दशा�ई गई �ाधारण दरों पर �ंदाय करने के हकदार होंगे। इ� विनयम का एक परन्तुक ह,ै

   सिज�में कहा गया हःै-"  बशतi विक-(क)             कविनष्ठ पैमाने पर वेतन एक प्रभाग �े कम महत्व के प्रभार वाले
   �दर्स्थाय द्वारा लिलया जाएगा; (ख)     नीचे विदए गए खंC (ङ)      में विदए गए प्रावधान के अलावा,   एक प्रभाग �े

                  कम महत्व का प्रभार रखने वाला अधिधकारी उ� र्स्थातर पर वरिरष्ठ पैमाने पर वेतन लेगा जो रुपये के कविनष्ठ
       पैमाने में प्राप्त वेतन के अनुरूप ह।ै 475    जो भी अधिधक हो; *
 विनयम 18        भी �ामग्री ह।ै इ�में कहा गया हःै "   �ेवा के �दर्स्थाय;        बशतi विक उन्होंने पहले ही ऐ�ा नहीं विकया

ह,ै                 उन्हें ऐ�ी परीक्षाओं को पा� करने की आवश्यकता होगी और ऐ�ी अवधिध के भीतर जो पंजाब लोक
     विनमा�ण विवभाग �ंविहता में विनधा�रिरत हैं,           बशतi विक �रकार उन अवधिधयों को बढ़ा �कती है सिजनके भीतर

           विक�ी �दर्स्थाय को ऐ�ी परीक्षाओं को पा� करने की आवश्यकता होती है,      या विक�ी भी �दर्स्थाय को ऐ�ी
            विक�ी भी या �भी परीक्षाओं को पा� करने �े छूट दे �कती ह।ै

(16)  विनयम 21      यह र्स्थापष्ट करता है विक अनुशा�न,          दCं और अपील �े �ंबंधिधत मामलों में �ेवा के �दर्स्थाय
   पंजाब सि�विवल �ेवा (   दCं और अपील) विनयम, 1940   द्वारा शासि�त होंगे।

(17)  विनयम 15            में विनर्विदष्ट परिरभिशष्ट Cी इवंिगत करता है विक कविनष्ठ वेतन रु। 300-25-700,  जबविक वरिरष्ठ
   पैमाने पर रु। 475-25-700-30-1,000

 (18)   अधिध�ूचना द्वारा �ं. 1994-BRI /60/9268,  विदनांक 8 माच�, 1960,     पंजाब �रकार के गजट में
18  माच�, 1960   को प्रकाभिशत,         पंजाब के राज्यपाल ने �ंविवधान के अनुच्छेद 309    के अधीन अपनी

        शविक्तयों का प्रयोग करते हुए पंजाब �र्विव� ऑफ इजंीविनय��,   कला� I,  P.W.D. (   भवन और �ड़क
शाखा) विनयम, 1960 (    सिज�े इ�के बाद '1960 विनयम'    कहा जाता ह)ै     पंजाब �र्विव� ऑफ इजंीविनय��,

 क्ला� I, P.W.D              में विनयकु्त व्यविक्तयों की भत$ और �ेवा की शतV को विवविनयविमत करता ह।ै (  इमारतें और



 �ड़कें शाखा)          ये विनयम आधिधकारिरक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख (18 माच�, 1960)  �े लागू
हुए।
(19)      इन विनयमों का विनयम 24, 1942             के विनयमों को र्स्थापष्ट रूप �े विनरर्स्थात करता ह।ै इ� विनयम के

     प्रावधान में कहा गया हःै "   बशतi विक विनरर्स्थातीकरण,         इ�के द्वारा विनरसि�त विनयमों के प्रावधानों के तहत की
                 गई विक�ी भी कार�वाई या पारिरत विक�ी भी आदेश को प्रभाविवत नहीं करगेा और की गई कार�वाई या

                पारिरत विकए गए आदेशों को इन विनयमों के �ुधारात्मक प्रावधानों के तहत लिलया गया या पारिरत विकया
   गया �मझा जाएगा।विनयम 2 (5) "  वग� II �ेवा"     को भवन और �ड़क शाखा,    हरिरयाणा राज्य बनाम देव
     दत्त गुप्ता और एक अन्य (�रकारिरया,  जे)   में '    पंजाब �र्विव� ऑफ इजंीविनय��,   वग� II'    के रूप में

    परिरभाविQत करता ह।ै और इ�में,            प्रर्थीम शे्रणी की �ेवा में पदोन्नधित और वरिरष्ठता के विनधा�रण के प्रयोजनों
 के लिलए,             अर्स्थार्थीायी �हायक अभिभयंता शाविमल हैं जब एक उपयकु्त विद्वतीय शे्रणी अधिधकारी उपलब्ध नहीं
  ह।ै विनयम 2  के उप-  विनयम (2)       में कहा गया है विक "   �हायक काय�कारी अभिभयंता"     का अर्थी� है 'कविनष्ठ

    वेतनमान में �ेवा का �दर्स्थाय'   । (20)  विनयम 2 (14) '�ेवा'  को '    पंजाब �र्विव� ऑफ इजंीविनय��,  क्ला� I,

P.W.D'       के रूप में परिरभाविQत करता ह।ै (    इमारतें और �ड़कें शाखा) '

(21)  विनयम 3         �ेवा की शविक्त का वण�न करता ह।ै विनयम 3 (1) '  �ंवग� पद'       को �ेवा में एक र्स्थार्थीायी पद के
    रूप में परिरभाविQत करता ह।ै

(22)  विनयम 5                  में यह उपबंध है विक �ेवा में भत$ विनम्नलिललिखत में �े विक�ी एक या अधिधक तरीकों �े की
जाएगीः-(क)    प्रत्यक्ष विनयवुिक्त द्वारा। (ख)            पहले �े ही विक�ी राज्य �रकार या �ंघ की �ेवा में काय�रत

    विक�ी अधिधकारी के र्स्थार्थीानांतरण द्वारा; (ग)       विद्वतीय शे्रणी की �ेवा �े पदोन्नधित द्वारा।

(23)  विनयम 5   के उपविनयम (2)               में कहा गया है विक �ेवा में भत$ इ� तरह �े विवविनयविमत की जाएगी विक
      �हायक काय�कारी अभिभयंताओं के पदों को छोड़कर,   कक्षा II         �ेवा �े पदोन्नधित द्वारा भरे गए पदों की

              �ंख्या �ेवा में पदों की �ंख्या के पचा� प्रधितशत �े अधिधक नहीं होगी। इ� उप-    विनयम में एक प्रावधान
ह,ै              सिज�में कहा गया है विक जब तक पया�प्त �ंख्या में �हायक विनष्पादक अभिभयंता,     जो योग्य हैं और

      पदोन्नधित के लिलए उपयकु्त माने जाते हैं,   उपलब्ध हैं,         तब तक विद्वतीय शे्रणी की �ेवा �े पदोन्नत
          अधिधकारिरयों का वार्स्थातविवक प्रधितशत पचा� प्रधितशत �े अधिधक हो �कता ह।ै

 (24) 11 फरवरी, 1965   की अधिध�ूचना द्वारा,         पंजाब के राज्यपाल ने �ंविवधान के अनुच्छेद 309 के
      तहत अपनी शविक्तयों का प्रयोग करते हुए,    पंजाब �र्विव� ऑफ इजंीविनय��,  क्ला� II, P.W.D. (  भवन और
 �ड़क शाखा)  विनयम। 1965 (    सिज�े इ�के बाद '  वग� II 1965 विनयम'   कहा जाता ह)ै    जो पंजाब �रकार के
      राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख फरवरी, 1965   �े लागू हुआ।

(25)  विनयम 2 (3) "  �हायक अभिभयंता"  को उप-         मंCल के प्रभारी अधिधकारी के रूप में परिरभाविQत करता
   है और इ�में P.W.D., B. & आर. शाखा.     इ�ी विनयम का खंC (6) "  वग� I �ेवा"    को पंजाब �र्विव� ऑफ

इजंीविनय��,   वग� I,  P.W.D        के रूप में परिरभाविQत करता ह।ै (इमारतों.    और �ड़कों शाखा) P.W.D.

(  सिं�चाई शाखा)  और P.W.D. (   �ाव�जविनक र्स्थावार्स्थाथ्य शाखा)

  (26)  विनयम 3             में कहा गया है विक �ेवा का गठन इन विनयमों के प्रारभं में,     या उ�के बाद सिजतनी जBदी
 हो �के,        परिरभिशष्ट जी में विनधा�रिरत तरीके �े विकया जाएगा।



 (27)  विनयम 4 (1)               में यह प्रावधान है विक �ेवा में �हायक अभिभयंताओं के पदों की ऐ�ी �ंख्या शाविमल
    होगी जो �रकार द्वारा �मय-     �मय पर विनर्विदष्ट की जाए,

(28)  विनयम 6                उन स्रोतों और अनपुातों को विनधा�रिरत करता है सिजनमें �ेवा में भत$ की जानी ह।ै उप-

 विनयम (5)   में लिलखा ह-ै"(5)   कोई भी व्यविक्त, उप-  विनयम (4)        के तहत प्रदान की गई �ीमा को छोड़कर-

(ए)   जो P.W.D.       का मूल �दर्स्थाय नहीं ह।ै (    इमारतों और �ड़कों शाखा)   कक्षा II    �ेवा या P.S.E  का
 �दर्स्थाय। (  बी। (क)                इन विनयमों के प्रवत�न की तारीख को जूविनयर र्स्थाकेल में प्रर्थीम शे्रणी की �ेवाः या (ख)

  सिज�े परिरभिशष्ट 'ग'      के �ार्थी पविठत विनयम 7            में विदए गए प्रावधान के अनु�ार �ेवा में विनयवुिक्त के लिलए
    उपयकु्त नहीं माना जाता है,    वह एक उप-      मंCल अधिधकारी का पद धारण करगेा,     यहां तक विक एक

   काय�वाहक में भी क्षमता,                जब तक विक उ�े इन विनयमों के प्रवत�न की तारीख �े छह महीने की अवधिध के
भीतर,                 इन विनयमों के प्रावधानों के तहत �ेवा में विनयवुिक्त के लिलए उपयकु्त घोविQत नहीं विकया जाता ह।ै

 विनयम 9                में कहा गया है विक पंजाब लोक �ेवा आयोग के अध्यक्ष �े विमलकर एक �विमधित,  या,  जहां
     अध्यक्ष उपस्तिर्स्थार्थीत होने में अ�मर्थी� है,     आयोग का कोई अन्य �दर्स्थाय, �धिचव, P.W.D.,   भवन और �ड़क

शाखा,    और मुख्य अभिभयंता P.W.D.,   भवन और �ड़क,      का गठन विकया जाएगा। उपविनयम (4)  में कहा
                 गया है विक �विमधित �ेवा में पदोन्नधित के लिलए उपयकु्त अधिधकारिरयों की एक �ूची तयैार करगेी। ऐ�ी �ूची

                 में शाविमल करने के लिलए चयन वरिरष्ठता को ध्यान में रखते हुए �भी मामलों में योग्यता और उपयकु्तता
    पर आधारिरत होगा। उपविनयम (8)              में कहा गया है विक इ� प्रकार तयैार की गई �ूची �रकार द्वारा आयोग
                 को भेजी जाएगी। आयोग �ूची में परिरवत�न कर �कता है और सिज� �ूची को वह उपयकु्त मानता है, उ�े

                 राज्य �रकार को भेज �कता ह।ै �ेवा में विनयवुिक्त �रकार द्वारा उ� �ूची �े की जाएगी सिज�में आयोग
    द्वारा नाम रखे गए हैं,

(29) परिरभिशष्ट जी का �ामग्री भाग �ंदर्णिभत ह।ै विनयम 3  (1) पढ़ता है

                                   "  परिरभिशष्ट 'जी'
(  विनयम 3 देखें) 1,        इन विनयमों के प्रारभं की तारीख पर,     �ेवा में शाविमल होंगेः-(ए)    ऐ�े अधिधकारी जो

          विद्वतीय शे्रणी की �ेवा में �हायक अभिभयंता के पदों पर हैं,         जै�ा विक इन विनयमों के प्रारभं �े तुरतं पहले
  मौजूद र्थीा (           इ�के बाद मौजूदा विद्वतीय शे्रणी की �ेवा के रूप में �ंदर्णिभत) (बी)    ऐ�े अधिधकारी जो �हायक

     अभिभयंता के पदों पर नहीं हैं,            लेविकन सिजन्हें अर्स्थार्थीायी �हायक अभिभयंता के पद के लिलए आयोग के
       अनुमोदन �े �ीधी भत$ द्वारा चुना गया र्थीा;   और (�ी)        ऐ�े अधिधकारी जो पया�प्त क्षमता में �हायक
     अभिभयंता के पदों पर नहीं हैं,          लेविकन सिजनका चयन आयोग के अनुमोदन �े विकया गया र्थीा, P.W.D के

  �दर्स्थायों �े। (    बी। अनुभागीय अधिधकारी (इजंीविनयरिंरग) 1 उप-      मंCल अधिधकारी या �हायक अभिभयंता के
           रूप में काय� करने के लिलए �ेवा या C्र ाफ्ट्�मैन और ट्र े�र �ेवा।

   (घ)   उपरोक्त खंC (ख)  और (ग)         में इ�के विवपरीत विक�ी बात के होते हुए भी,    ऐ�े अधिधकारी जो इन
           विनयमों के प्रारभं की तारीख को अर्स्थार्थीायी �हायक अभिभयंता या काय�वाहक उप-   मंCल अधिधकारी हैं,
                लेविकन सिजन्हें आयोग के अनुमोदन �े वत�मान विद्वतीय शे्रणी की �ेवा के लिलए उपयकु्त घोविQत नहीं विकया

 गया ह,ै             उन्हें इन विनयमों के तहत गविठत �ेवा के �दर्स्थाय नहीं माना जाएगा,      भले ही उन्हें लोक �ेवा
         आयोग के अनुमोदन �े अर्स्थार्थीायी �हायक अभिभयंता या काय�वाहक उप-     मंCल अधिधकारी के रूप में
                 विनयकु्त विकया गया हो। आयोग द्वारा इन विनयमों के अनु�ार �ेवा में विनयवुिक्त के लिलए उपयकु्त घोविQत विकए

    जाने पर वे पैराग्राफ 2        में विदए गए �ेवा के �दर्स्थाय बन जाएंगे।
 2.  वे अधिधकारी,    जो उपयु�क्त पैराग्राफ 1   के खंC (घ)         के अनु�ार इन विनयमों के प्रारभं की तारीख को

    �ेवा के �दर्स्थाय नहीं हैं,   लेविकन विनयम 9           में विनधा�रिरत प्रविक्रया के अनु�ार �ेवा में विनयवुिक्त के लिलए उपयकु्त
   घोविQत विकए गए हैं,               उन्हें �ेवा में विनयवुिक्त के लिलए उपयकु्त घोविQत विकए जाने के �मय मौजूद रिरविक्तयों की



               �ंख्या की �ीमा तक �ेवा का �दर्स्थाय माना जाएगा और जो अधिधकारी मौजूदा रिरविक्तयों पर अवशोविQत
   नहीं हो �कते हैं,   उन्हें र्स्थावीकृत पवू�-       �ंवग� पदों के लिखलाफ विनयकु्त विकया जाएगा।

      *: * *  * '* "

(30)         बलराम सिं�ह के मामले में दायर रिरटन� में (   लेट�� पेटेंट अपील)  । 1968  का 286) प्रत्यर्थी$-  राज्य ने
      यह स्तिर्स्थार्थीधित ग्रहण की है विक 1942          के विनयम याधिचकाकता�ओं के मामले को विनयंवित्रत नहीं करते रे्थी, इ�

              �ाधारण कारण �े विक उपरोक्त विनयम केवल �हायक काय�कारी अभिभयंताओं और उच्च पदों �े यकु्त
                  प्रर्थीम शे्रणी की �ेवा पर लागू होते हैं। आगे यह दलील दी जाती है विक याधिचकाकता�ओं को उक्त विनयमों

  के परिरभिशष्ट 'जी'    के पैराग्राफ 1 (Cी)     के �ार्थी कक्षा II 1965   के विनयम 6 (5) (बी)    के मदे्दनजर पंजाब
  �र्विव� ऑफ इजंीविनय��,  क्ला� II        में कभी भी भत$ नहीं विकया गया र्थीा,     क्योंविक पंजाब लोक �ेवा आयोग

      ने उन्हें उपयकु्त नहीं माना र्थीा। इ�लिलए,           उन्हें उनकी �ेवा के विनयमों और शतV के अनु�ार उनके मूल
      पद पर वाप� भेज विदया गया र्थीा,      न विक �जा के रूप में।

(31) 1942  के विनयम, 1960    के विनयम और 1965         के विद्वतीय शे्रणी के विनयमों के तुलनात्मक अध्ययन �े
     पता चलता है विक काय�वाहक उप-  मंCल अधिधकारी,        �हायक काय�कारी अभिभयंता नहीं होने के कारण,

1942              के विनयमों द्वारा शासि�त नहीं रे्थी। प्रत्यर्णिर्थीयों में �े विक�ी ने भी अपनी रिरट-    याधिचका में यह दलील
                 नहीं दी विक वह विक�ी भी क्षमता में �हायक काय�कारी अभिभयंता का पद धारण कर रहे हैं। तर्थीाविप, विवद्वत

       एकल न्यायाधीश ने अभिभविनधा�रिरत विकया है विक 1942     के विनयमों के विनयम 3 (ख)    में दी गई '�हायक
 काय�कारी अभिभयंता'      की अवज्ञा में प्रत्यक्षतः 'उप-  विवभागीय अभिभयंता'    शाविमल हैं। अपीलार्थी$-  राज्य की

                  ओर �े उपस्तिर्स्थार्थीत विवद्वान वकील ने उ� व्याख्या की शुर्द्धता पर हमला विकया ह।ै इ� बात पर जोर विदया
     जाता है विक विवद्वान एकल '        न्यायाधीश ने उ� परिरभाQा में विदखाई देने वाले'   �ेवा में '    शब्दों के महत्व की

               अनदेखी की ह।ै वकील का कहना है विक इन शब्दों का �ही अर्थी� खोजा जाना चाविहए।

(32)   जाविहर ह,ै               इ�का मतलब है विक एक काय�कारी अभिभयंता की तुलना में विनचले रैंक के �भी
अधिधकारी,   सिजन्हें '   �हायक काय�कारी अभिभयंता'     कहा जा �कता ह,ै        �ेवा के �ंवग� में पैदा होने वाले

    अधिधकारी होने चाविहए। विनयम 3   के खंC (एम)    में दी गई '�ेवा'      की परिरभाQा �हायक नहीं ह।ै इ�लिलए,

'  �ेवा में'        शब्दों को एक अर्थी� विदया जाना है,   जो 1942        के विनयमों की योजना और अन्य प्रावधानों के
              अनुरूप ह।ै इ� �ेवा में रैंक या ग्रेC के लिलए एक विनधिeत �ुराग विनयम 4      द्वारा प्रर्स्थातुत विकया गया ह।ै इ�के

अनु�ार,       �ेवा के केवल चार ग्रेC हैं,    अर्थीा�त् मुख्य अभिभयंता,   अधीक्षण अभिभयंता,   काय�कारी अभिभयंता
                 और �हायक काय�कारी अभिभयंता। परतुंक इ� मामले को �भी �ंदेहों �े परे रखता है जब यह कहता है

   विक आम तौर पर,            �ेवा में �भी पहली विनयवुिक्तयां �हायक काय�कारी अभिभयंता के पद पर होंगी।
(33)           प्रत्यर्णिर्थीयों की ओर �े यह प्रचार विकया गया र्थीा विक 1942     के विनयमों के विनयम 11   और उ�के तहत

           �ंलग्न नोट �े पता चलता है विक इन विनयमों के प्रारभं में, 38     पदों के �ंवग� में उप-    मंCल प्रभार के 11 पद
  रे्थी और उप-               मंCल प्रभार रखने वाला एक अधिधकारी इन विनयमों के अर्थी� के भीतर एक �हायक काय�कारी

             अभिभयंता के �मान रैंक रखता र्थीा। यह इवंिगत विकया गया र्थीा विक विनयम 3 (ई)     में दी गई 'इजंीविनयरिंरग
अधीनर्स्थार्थी'     की परिरभाQा में एक उप-         मंCल अभिभयंता या एक �हायक अभिभयंता शाविमल नहीं है,  और एक

       बार यह माना जाता है विक एक उप-  मंCल अधिधकारी,         एक काय�कारी अभिभयंता की तुलना में रैंक में कम
   अधिधकारी होने के नाते, '  इजंीविनयरिंरग अधीनर्स्थार्थी'        की परिरभाQा के भीतर नहीं आता है,   वह र्स्थावचालिलत

   रूप �े विनयम 3    में दी गई '   �हायक काय�कारी अभिभयंता'      की परिरभाQा के भीतर आ जाएगा।



(34)   मुझे Cर ह,ै            इ� तक� को र्स्थावीकार नहीं विकया जा �कता ह।ै हालांविक 1942    के विनयमों के विवभिभन्न
          प्रावधानों की योजना और भाQा �े यह र्स्थापष्ट है विक उप-    मंCल प्रभार के 11    पद �हायक काय�कारी

     अभिभयंताओं के पा� हो �कते हैं,        इ�के विवपरीत यह प्रर्स्थाताव विक �भी उप-   मंCल अधिधकारी �हायक
       काय�कारी अभिभयंता हैं और �ेवा के �दर्स्थाय हैं,    �ही नहीं ह।ै 1942        में जब इन विनयमों को लागू विकया गया

र्थीा,        तब पंजाब एक विवशाल प्रांत र्थीा। इ� P.W.D     में बड़ी �ंख्या में �ब-     धिCवीजन रे्थी। विवभाग। इनमें �े
 केवल 11               पदों को इन विनयमों द्वारा शासि�त पंजाब �र्विव� ऑफ इजंीविनय�� में शाविमल विकया गया र्थीा,

 विफर �े,        इ� उच्च �ेवा के कैCर में कुल 38   पद शाविमल रे्थी।

(35)             दो अन्य परिरस्तिर्स्थार्थीधितयाँ हैं जो इ� विनष्कQ� को मजबूत करती हैं विक 1942    के विनयम उत्तरदाताओं के
            मामले को विनयंवित्रत नहीं करते रे्थी। पहला यह है विक �ेवा में जूविनयर-र्स्थाकेल,     जै�ा विक परिरभिशष्ट 'Cी'  में

  विदया गया ह,ै   रु। 300-25-700,          जबविक उत्तरदाताओं को रुपये के पैमाने में काय�वाहक उप-मंCल
     अधिधकारी विनयकु्त विकया गया र्थीा। 250-25-750      । द�ूरा यह है विक 1942    के विनयमों को 1960  के विनयमों

  के विनयम 24            द्वारा र्स्थापष्ट रूप �े विनरर्स्थात कर विदया गया र्थीा। पुनः अधिधविनयविमत 1960    के विनयम र्स्थापष्ट रूप
 �े प्रत्यर्थी$-      याधिचकाकता�ओं पर लागू नहीं होते रे्थी,          सिजन्हें विक�ी भी विह�ाब �े प्रर्थीम शे्रणी �ेवा का �दर्स्थाय

     नहीं कहा जा �कता र्थीा। 1960            के विनयमों ने विद्वतीय शे्रणी की �ेवा की वैधाविनक परिरभाQा दी। हालांविक
     यह परिरभाQा बहुत विवभिशष्ट नहीं है,        इ�में एक र्स्थापष्ट �ंकेत है विक कक्षा II    �ेवा में �हायक अभिभयंता, i.e.,

            �हायक काय�कारी अभिभयंताओं की तुलना में रैंक में कम अधिधकारी शाविमल रे्थी। 1960    के विनयमों के
 विनयम 24  की भाQा,                विवशेQ रूप �े इ�के परतुंक �े �ंकेत विमलता है विक ये विनयम उ�ी �ेवा की भत$

                और शतV को विनयंवित्रत करने वाले प्रावधानों को तुरतं विनरर्स्थात और विफर �े लागू कर रहे हैं,   सिजन पर
1942      के विनयम लागू रे्थी। जबविक 1960            के विनयमों में विद्वतीय शे्रणी की �ेवा की परिरभाQा और विनयम 24

            को विनरर्स्थात करने की भाQा इ� विनष्कQ� को मजबूत करती है विक 1942    के विनयम �हायक अभिभयंताओं
 या उप-      मंCल अधिधकारिरयों पर लागू नहीं रे्थी,          जो �हायक काय�कारी अभिभयंता या उच्चतर पद पर नहीं रे्थी,

      यह यह भी दशा�ता है विक 1942   के विनयम 18 माच�, 1960     �े अस्तिर्स्थातत्व में नहीं रे्थी।

(36)      इ� चचा� के प्रयोजन के लिलए,         उत्तरदाताओं को तीन शे्रभिणयों में विवभासिजत करना �ुविवधाजनक हो
 �कता हःै-(ए)   सिजन्हें 1942           के विनयमों के विनर�न के बाद पदोन्नत विकया गया र्थीा;  (बी)   सिजन्हें ऐ�े
          विनर�न �े पहले तीन वQV के भीतर पदोन्नत विकया गया र्थीा;  और (ई)      सिजन्हें ऐ�े विनर�न �े पहले तीन

      �ाल �े अधिधक पदोन्नत विकया गया र्थीा।

(37)        लेट�� पेटेंट में उत्तरदाता देव दत्त,   द�ौंदी राम,   बलबीर सिं�ह,   जगदीश सिं�ह,   �ूरत सिं�ह,

 करतारपुर सिं�ह,         �रमखु सिं�ह और गुरबक्श सिं�ह को पदोन्नत विकया गया।
विद�ंबर, 1962,30 अगर्स्थात, 1960,30 जुलाई, 1960,30 जुलाई, 1960,12 अगर्स्थात, 1960,9  जनवरी,
1963,25  मई, 1961   और 10  मई, 1963            क्रमशः। वे पहली शे्रणी में आते हैं। कBपना के विक�ी भी

 विवर्स्थातार �े,  वे 1942              के विनयमों में विक�ी भी चीज़ के �ंरक्षण का दावा नहीं कर �कते रे्थी,  सिजन्हें उनकी
       पदोन्नधित �े पहले विनरर्स्थात कर विदया गया र्थीा।

(38)      लेट�� पेटेंट में प्रत्यर्थी$ आर. आर. भनोट,      जोध सिं�ह और गुरचरण सिं�ह 375,379  और 502 को
 क्रमशः 10  विद�ंबर,  1959,5  नवबंर,  1959   और 17  विद�ंबर,  1957    को काय�वाहक उप-मंCल

       अधिधकारिरयों के रूप में विनयकु्त विकया गया र्थीा,    और इ� तरह,         द�ूरी शे्रणी में आते हैं। यह मानते हुए-

    लेविकन यह नहीं मानते हुए-   विक वे 1942     के विनयमों द्वारा शासि�त रे्थी,       तब भी उन विनयमों के विनर�न की



 तारीख को,         उन्होंने परिरवीक्षा की अधिधकतम अवधिध पूरी नहीं की र्थीी,  और इ�लिलए, उप-  मंCल अधिधकारी
     का मूल दजा� केवल विनयम 12           द्वारा विनधा�रिरत उनकी अधिधकतम परिरवीक्षा अवधिध के प्रवाह �े प्राप्त नहीं
  कर �कते रे्थी(3).

(39)    लेट�� पेटेंट 377  और 373  में 'आर. जे. आई. ए�'   उत्तरदाता शमशेर I सिं�ह, i   बख्तावर सिं�ह को
 क्रमशः 22 अक्टूबर, 1956  और 1 माच�, 1956     को पदोन्नत विकया गया र्थीा,      जो ती�री शे्रणी में आते हैं।

                उन दोनों को तत्कालीन पविटयाला और पूव$ पंजाब राज्य �ंघ में पदोन्नत विकया गया र्थीा। यह नहीं
      विदखाया गया है विक पेप्�ू में उप-           मंCल अधिधकारिरयों के रूप में उनकी �ेवा शतV और विनयवुिक्तयों को
              विनयंवित्रत करने वाले कोई वैधाविनक विनयम रे्थी। विववाविदत आदेशों की तारीख को उन्होंने काय�वाहक उप-

                  मंCल अधिधकारिरयों के रूप में द� �ाल �े अधिधक की �ेवा की र्थीी। उनका मामला विनधिeत रूप �े कविठन
 ह।ै हालांविक,        इ�में शाविमल कानूनी बिंबदु के उदे्दश्य के लिलए,     इ��े कोई फक� नहीं पडे़गा, क्योंविक, जै�ा
      विक पहले ही माना जा चुका है, 1942             के विनयम तीन शे्रभिणयों में �े विक�ी में भी विक�ी भी प्रधितवादी के

     मामले को विनयंवित्रत नहीं करते रे्थी।

(40)             प्रश्न यह है विक क्या ऐ�ी स्तिर्स्थार्थीधित में उत्तरदाता �ंविवधान के अनुच्छेद 311 (2)    के �ंरक्षण के हकदार
             रे्थी। यह आगे इ� मुदे्द में खदु को हल करगेाः क्या उत्तरदाताओं को ओवरसि�यर/   C्र ाफ्ट्�मैन के उनके
        मूल पद पर वाप� करना �ंविवधान के अनुच्छेद 311 (2)     के विवचार के भीतर "   रैंक में कमी"   के बराबर ह।ै

             �व~च्च न्यायालय के उनके लॉC�भिशप्� द्वारा पार और होताम लाई भमायरा बनाम भारत �ंघ,2 (2)  में यह
                   इवंिगत विकया गया र्थीा विक इ� मुदे्द के विनधा�रण के लिलए दो परीक्षणों का आह्वान विकया जाना चाविहए। वे हैंः-

(1)             क्या �रकारी कम�चारी को पद या पद धारण करने का अधिधकार र्थीा,  और-(2)    क्या उ�े बुरे
     परिरणामों के �ार्थी देखा गया र्थीा।

         यविद इनमें �े कोई भी परीक्षण �ंतुष्ट हो जाता ह,ै          तो यह माना जाना चाविहए विक �रकारी कम�चारी को
          दधंिCत विकया गया है और उ�का प्रत्यावत�न �ंविवधान के अनुच्छेद 311        के दायरे में रैंक में कमी के
 बराबर ह।ै

(41)              हार्थी में मामलों के तथ्यों के लिलए पहले परीक्षण को लागू करते हुए,       यह र्स्थापष्ट है विक इन तेरह
  अपीलों में प्रधितवादी-            याधिचकाकता�ओं को विवशुर्द्ध रूप �े काय�वाहक आधार पर विनयकु्त विकया गया र्थीा।

 चूंविक 1942            के विनयम उनकी विनयवुिक्तयों को काय�वाहक आधार पर विनयंवित्रत नहीं करते रे्थी,   इ�लिलए वे
        केवल काय�वाहक क्षमता में उन पदों पर बने रहे,           जब तक विक उनकी वाप�ी नहीं हो गई। अगर यह तक�

            के लिलए भी माना जाए विक उन्हें परिरवीक्षा पर विनयकु्त विकया गया र्थीा,        तो भी उन्हें केवल �मय के प्रवाह �े
           उन पदों पर बने रहने का अधिधकार नहीं विमलेगा। उ� स्तिर्स्थार्थीधित में,     �व~च्च न्यायालय द्वारा �ुखबं� सि�नह

  बनाम पंजाब राज्य3         में विनधा�रिरत और पंजाब राज्य बनाम �ुख राज बहादरु4     में दोहराया गया सि�र्द्धांत लागू
                 होगा। प्रभाव यह है विक �ेवा विनयमों में र्स्थापष्ट रूप �े या आवश्यक काया�न्वयन द्वारा उ� पाठ्यक्रम की
        गारटंी देने वाली विक�ी भी चीज़ के अभाव में,        सि�विवल �ेवक परिरवीक्षाधीन अवधिध �माप्त होने के कारण,

                    एक ठो� विनयवुिक्त का दावा नहीं कर �कता ह।ै यह भी अच्छी तरह �े तय विकया गया है विक जहां विक�ी
           व्यविक्त को काय�वाहक क्षमता में उच्च पद पर विनयकु्त विकया जाता है,        वह विक�ी भी अवधिध के लिलए उ� पद

2   1958 S.C.R. 828
3    A.I.R. 1962 S.C., 1711.
4   A..I.R 1968 SC 1089



                को धारण करने का काननूी अधिधकार प्राप्त नहीं करता ह।ै यविद उ� उच्च पद पर उ�का काय�
   अ�ंतोQजनक पाया जाता है,       सिज� पर वह काय� कर रहा है,        तो अपने मूल पद के प्रधित उ�का �म्मान

 अनुच्छेद 311     के अर्थी� के भीतर 'रैंक'      में कमी के बराबर नहीं होगा।(2).      पहला ऐ�ा न हो विक प्रधितवादी-
   याधिचकाकता�ओं के लिखलाफ जाए।

(42)       जहां तक द�ूरे परीक्षण का �ंबधं ह,ै  प्रत्यर्थी$-        याधिचकाकता�ओं के लिलए विवद्वान वकील का तक� ह,ै

                विक उनके प्रत्यावत�न �े न केवल परिरलस्तिब्धयों का नकु�ान होगा और भविवष्य के �मय को र्स्थार्थीविगत कर
     विदया जाएगा आौर पदोन्नधित की �ंभावना,       लेविकन इ�के चेहरे पर आके्षविपत आदेश,    एक कलंक वहन
         करता है क्योंविक यह घोQणा करता है विक उत्तरदाताओं P.S.E     को विनयवुिक्त के लिलए "   उपयकु्त नहीं हैं"।
 कला� II     �ेवा। इ� कलंक के कारण,            यह आग्रह विकया जाता है विक विववाविदत आदेश एक �जा के रूप

        में काय� करता है और �ंविवधान के अनुच्छेद 311 (2)     के अर्थी� के भीतर '   रैंक में कमी'    के बराबर ह।ै इ�
   तक� के �मर्थी�न में,      पंजाब राज्य बनाम गोपी विकशोर प्र�ाद,5     जगदीश विमत्तर बनाम भारत �ंघ,6 पंजाब

   राज्य बनाम दश�न सिं�ह, 7       और शभिश भूQण पॉल बनाम पंजाब राज्य, 8.

(43)  द�ूरी ओर,          विवद्वान महाधिधवक्ता अपीलार्थी$ राज्य की ओर �े उपस्तिर्स्थार्थीत होता ह,ै     व तक� करता है
            विक विक�ी परिरवीक्षाधीन का विनव�हन या विक�ी काय�वाहक �रकारी कम�चारी का केवल अ�ंतोQजनक

                  काय� या उच्च पद के लिलए अयोग्यता के आधार पर उ�की �ेवा के विनयमों और शतV के अनु�ार उ�के
   मूल पद पर प्रत्यावत�न,                 कभी भी दCं के बराबर नहीं होता ह।ै इ� बात पर जोर विदया जाता है विक वत�मान

 मामलों में, 19 फरवरी, 1965  को प्रत्यर्थी$-     याधिचकाकता�ओं पर लागू वग� II, 1965    विनयमों के प्रवत�न के
बाद,       उत्तरार्द्ध� को र्स्थार्थीायी रूप �े वग� II            �ेवा में बनाए रखा जा �कता है या अवशोविQत विकया जा �कता
ह,ै              केवल र्स्थाक्रीबिंनग �विमधित और राज्य लोक �ेवा आयोग की सि�फारिरश पर विनयम 9  के अनु�ार, सिज�े

 परिरभिशष्ट 'जी'   के पैराग्राफ 1 (Cी)  और 2          के �ार्थी पढ़ा जाता ह।ै यह जोड़ा गया है विक, परिरणामर्स्थावरूप,

        �रकार ने राज्य लोक �ेवा आयोग �े परामश� विकया,     सिज�ने �लाह दी विक प्रधितवादी-  याधिचकाकता� वग�
II                  �ेवा में अवशोQण के लिलए उपयकु्त नहीं रे्थी। आके्षविपत आदेश �े केवल यह पता चलता है विक
प्रधितवादी-                याधिचकाकता�ओं को उनकी �ेवा के अनुबंध के अनु�ार वाप� कर विदया गया ह।ै इ� तथ्य पर

             जोर विदया गया है विक इ�के विवपरीत विक�ी भी वैधाविनक विनयमों के अभाव में,    विक�ी व्यविक्त के काय�वाहक
                 क्षमता में रोजगार का तात्पय� यह है विक उ�की पुविष्ट या रखरखाव केवल तभी विकया जाएगा जब परीक्षण

 के बाद,            वह पद के लिलए उपयकु्त पाया जाता ह।ै इन परिरस्तिर्स्थार्थीधितयों में,       यह कहा जाता है विक आके्षविपत
         आदेश एक �जा के रूप में काम नहीं करता है,          बहुत कम इ�में एक कलंक होता ह।ै इ�के लिलए

                रिरलायं� को उड़ी�ा राज्य बनाम राम नारायण दा� में �व~च्च न्यायालय के कर्थीन पर रखा गया ह,ै 9.

(44)                 ऐ�ा प्रतीत होता है विक इ� बिंबदु पर विवद्वान महाधिधवक्ता का तक� प्रबल होना चाविहए। विववाविदत
      आदेश का �ामग्री भाग इ� प्रकार हःै-"   भारत के राष्ट्रपधित,       लोक �ेवा आयोग के परामश� �े,  पंजाब

P.W.D.    के विनम्नलिललिखत काय�वाहक उप-        मंCल अधिधकारिरयों पर विवचार नहीं करते हैं। (B & R शाखा)

5  A.I.R. I 960 S.C. 689 

6  A.I.R. 1964 S.C. 449

7  1968 S.L.R. 734

8   1969 S.L.R. 221

9  A.I R, 11961 S.C 17



P.S.E.,  कक्षा II (B & R शाखा)            में विनयवुिक्त के लिलए उपयकु्त है और तदनु�ार उन्हें तत्काल प्रभाव �े
          नीचे विदए गए �ंकेत के अनु�ार वाप� कर विदया जाता ह।ै

                बार में उर्द्धतृ �भी मामलों की चचा� के �ार्थी इ� विनण�य पर अधिधक बोझ Cालना आवश्यक नहीं
  प्रतीत होता ह,ै      क्योंविक भारत �ंघ बनाम आर. ए�.  ढबबा� 10     में उच्चतम न्यायालय के उनके

    लॉC�भिशप्� का नवीनतम उद्घोQ प्रत्यर्थी$-        याधिचकाकता�ओं के विववाद का पूण� उत्तर प्रर्स्थातुत करता
 ह।ै आर. ए�.                ढाबा के मामले में तथ्य यह रे्थी विक वे आयकर विवभाग में र्स्थार्थीायी अपर धिCवीजन

   क्लक� रे्थी और 25 अक्टूबर, 1951          को उन्हें काय�वाहक क्षमता में आयकर विनरीक्षक के रूप में
    पदोन्नत विकया गया र्थीा। 8 अप्रैल, 1953   को उन्हें "     अगले आदेश तक आयकर अधिधकारी, कक्षा

II,  ग्रेC III           के रूप में काय� करने के लिलए पदोन्नत विकया गया र्थीा।" 22 मई, 1964   को उन्हें एक
             आदेश द्वारा आयकर अधिधकारी के अपने काय�वाहक पद �े वाप� भेज विदया गया र्थीा, सिज�का

    प्रा�ंविगक भाग इ� प्रकार हःै-"श्रीरीआर.  जे.  आई.  ए�.    दबबा� काय�वाहक आयकर
अधिधकारी,   वग� I1I,  आयकर अधिधकारी,  वग� II          के पद को धारण करने के लिलए परीक्षण के बाद

   अनुपयकु्त पाए जाने पर,     तत्काल प्रभाव �े काय�वाहक विनरीक्षक,      आयकर के रूप में वाप� कर
  विदया जाता ह।ै

(45)  आर.  ए�.                ढबबा� की ओर �े �व~च्च न्यायालय के �मक्ष यह तक� विदया गया र्थीा विक उनके
            प्रत्यावत�न का आदेश दCं के रूप में विदया गया र्थीा और अनुच्छेद 311 (2)    के प्रावधानों को आकर्विQत

        विकया गया र्थीा। यह कहा गया र्थीा विक आयकु्त,     आके्षविपत आदेश देने में,     प्रधितवादी के लिखलाफ उ�की
          ईमानदारी के बारे में भिशकायतों �े काफी हद तक प्रभाविवत र्थीा,        जबविक इ� विनष्कQ� पर पहुचंा विक वह

                 आयकर अधिधकारी के पद के लिलए उपयकु्त नहीं र्थीा। इ� विववाद को उनके प्रभुओं ने इन विटप्पभिणयों के
   �ार्थी खारिरज कर विदयाः-"               हम श्री �ेन के इ� तक� को र्स्थावीकार करने में अ�मर्थी� हैं विक प्रत्यावत�न का

         आदेश चरिरत्र में दCंात्मक है और �ंविवधान के अनुच्छेद 311 (2)       की प्रविक्रया इ� मामले के लिलए उपयकु्त
    ह।ै प्रत्यावत�न के क्रम में,  विदनांक 22 मई, 1964,            यह विदखाने के लिलए कुछ भी नहीं है विक प्रत्यर्थी$ के �ार्थी
                 एक कलंक �ंलग्न विकया गया र्थीा। प्रत्यर्थी$ की �त्यविनष्ठा पर आरोप का कोई �ंदभ� नहीं विदया गया है
          और एकमात्र कारण यह विदया गया है विक प्रत्यर्थी$ क्रमशः विद�ंबर, 1962,30 अगर्स्थात, 1960,30 जुलाई,

1960,30 जुलाई, 1960,12 अगर्स्थात, 1960,9 जनवरी, 1963,25 मई, 1961  और 10 मई, 1963 को
              पाया गया र्थीा। वे पहली शे्रणी में आते हैं। कBपना के विक�ी भी विवर्स्थातार �े,  वे 1942    के विनयमों में विक�ी

         भी चीज़ के �ंरक्षण का दावा नहीं कर �कते रे्थी,         सिजन्हें उनकी पदोन्नधित �े पहले विनरर्स्थात कर विदया गया
र्थीा।
(46) आर. ए�.              ढाबा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रधितपाविदत सि�र्द्धांत हमारे �मक्ष मामलों के

           तथ्यों पर पूरी तरह �े लागू होता ह।ै आके्षविपत आदेश में पाठ, '  विक राष्ट्रपधित,     लोक �ेवा आयोग के
 परामश� �े,  प्रत्यर्थी$-   याधिचकाकता�ओं को P.S.E.,   कक्षा II         �ेवा में विनयवुिक्त के लिलए उपयकु्त नहीं पाया,

           केवल यह विदखाने के लिलए विकया गया र्थीा विक ये प्रत्यावत�न प्रधितवादी-    याधिचकाकता�ओं के रोजगार को
           विनयंवित्रत करने वाले विनयमों और शतV के अनु�ार विकए जा रहे रे्थी,     और मनमाने ढंग �े नहीं।

 (47)          परशोतम लाई ढींगरा बनाम भारत �ंघ के मामले के अधितरिरक्त, (2) आर. ए�.    ढाबा के मामले में
    उच्चतम न्यायालय के उनके अधिधपत्य,       चंपकलाल धिचमनलाल शाह बनाम भारत �ंघ,  11  बॉम्बे राज्य
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 बनाम एफ. ए. अब्राहम, 12 आई. एन.     �क्�ेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य,13     ज�बीर सिं�ह बेदी बनाम भारत
�ंघ14.

(48) एफ.  ए.     अब्राहम के मामले (12)  में प्रत्यर्थी$,         जो पुलिल� विनरीक्षक का मूल पद रखता र्थीा,  पुलिल�
                  उपाधीक्षक के रूप में काय� कर रहा र्थीा। उन्हें प्रत्यावत�न के �ंबंध में �ुनवाई का कोई अव�र विदए विबना

                  अपने मूल पद पर वाप� कर विदया गया र्थीा। उनके वाप� लौटने के कारणों को प्रर्स्थातुत करने के उनके
        अनुरोध को अर्स्थावीकार कर विदया गया र्थीा। बाद में,         उनके लिखलाफ दवु्य�वहार के कुछ आरोपों के �ंबंध में
   विवभागीय जांच की गई,         लेविकन ये आरोप जांच में �ाविबत नहीं हुए। तर्थीाविप,  पुलिल� महाविनरीक्षक,  बाद में,

               �रकार को लिलखा विक प्रधितवादी के विपछले अभिभलेख �ंतोQजनक नहीं र्थीा और उन्हें इ� उम्मीद में
                   पुलिल� उपाधीक्षक के रूप में काय� करने के लिलए पदोन्नत विकया गया र्थीा विक वह एक नया पन्ना बदल देंगे,

                लेविकन गोपनीय ज्ञापन में की गई भिशकायत इ� बात का र्स्थापष्ट प्रमाण र्थीी विक प्रधितवादी आदतन बेईमान
                 र्थीा और पदोन्नधित के योग्य नहीं र्थीा। अब्राहम के प्रत्यावत�न का आदेश �रकार द्वारा बनाए रखा गया र्थीा।

               इ�के बाद उन्होंने आदेश को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर विकया। यह मकुदमा उच्च न्यायालय तक
     चला गया। आगे की अपील पर,            �व~च्च न्यायालय ने उ� आदेश को उलट विदया और मुकदमे को

               खारिरज कर विदया। उच्चतम न्यायालय के उनके अधिधपधित द्वारा यह अवलोकन विकया गया र्थीा विक एक
              व्यविक्त सिज�े अपनी उपयकु्तता का परीक्षण करने के लिलए एक काय�वाहक पद विदया जाता है,   सिज�े बाद में
   र्स्थार्थीायी बनाया जाना है,                यह विनविहत शब्द पर मानता है विक यविद वह अनुपयकु्त पाया जाता है तो उ�े

                वाप� करना होगा। अयोग्यता के आधार पर ऐ�े मामले में प्रत्यावत�न उन शतV के अनु�ार एक कार�वाई
                    है सिजन पर काय�वाहक पद आयोसिजत विकया जा रहा र्थीा और �जा के रूप में रैंक में कमी नहीं ह।ै यह

                   आगे देखा गया विक उ� मामले में की गई विवभागीय जांच �े यह �ाविबत नहीं हुआ विक प्रधितवादी को �जा
       के रूप में वाप� भेज विदया गया र्थीा,            क्योंविक �रकार को उ� पद के लिलए प्रधितवादी की उपयकु्तता पर

    विवचार करने का अधिधकार र्थीा,           सिज�के लिलए उ�े काय� करने के लिलए विनयकु्त विकया गया र्थीा।

(49)      तत्काल मामलों के तथ्य आर.  ए�.        ढाबा के मामले के �मान हैं। (10),     वत�मान मामलों में भी,
      प्रत्यर्थी$ याधिचकाकता�ओं को इ� �मझ पर उप-         विवभागीय अधिधकारिरयों के रूप में काय� करने के लिलए
              विनयकु्त विकया गया र्थीा विक यविद वे उच्च पद के लिलए अनुपयकु्त पाए जाते हैं,       तो वे अपने मूल पद पर लौट
   आएंगे। हालांविक काय�वाहक उप-         मंCल अधिधकारिरयों के रूप में उनकी पदोन्नधित के �मय,   वे 1942 के
            विनयमों या इ� विवQय पर विक�ी अन्य वैधाविनक विनयमों द्वारा शासि�त नहीं रे्थी,     विफर भी विद्वतीय शे्रणी,

1965      के विनयमों के लागू होने पर,             उन विनयमों के तहत गविठत विद्वतीय शे्रणी की �ेवा में उनके र्स्थार्थीायी
      अवशोQण का �वाल तुरतं उठा। जाविहर है,  इ�के बाद,    �रकार ने परिरभिशष्ट 'जी'   के पैराग्राफ 1 (Cी) और

2  के अनु�ार,   सिज�े कक्षा II 1965    विनयमों के विनयम 9    के �ार्थी पढ़ा गया,     लोक �ेवा आयोग �े परामश�
विकया,      सिज�ने पाया विक प्रर्स्थाताव कक्षा II           �ेवा में र्स्थार्थीायी अवशोQण के लिलए अनुपयकु्त रे्थी। �रकार ने उ�

      �लाह को र्स्थावीकार कर लिलया और 1965          के वैधाविनक विनयमों में विनधा�रिरत प्रविक्रया का पालन करते हुए
            उत्तरदाताओं के रोजगार की विनविहत शत� के �ंदभ� में विववाविदत आदेश पारिरत विकया।

 (50)        इ� मुदे्द पर चचा� �माप्त करने �े पहले,          पंजाब राज्य बनाम दश�न सिं�ह मामले में इ� न्यायालय के
         खंC पीठ के फै�ले का उले्लख करना उधिचत होगा। (7).        दश�न सिं�ह छुट्टी आरधिक्षत रिरविक्त में दकुानों और

          वाभिणस्तिज्यक प्रधितष्ठानों के अर्स्थार्थीायी विनरीक्षक के रूप में काय�रत रे्थी। 29 सि�तंबर, 1960 को,  श्रम विमशनर
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                   ने दश�न सिं�ह को लिलखा विक विवभिभन्न वगV �े उनके काम और आचरण के बारे में कई भिशकायतें आई र्थीीं,
  विक विनरीक्षण पर,             मुख्य विनरीक्षक ने अपने अधिधकार के्षत्र में पंजाब दकुानें और वाभिणस्तिज्यक प्रधितष्ठान

अधिधविनयम, 1958      के प्रावधानों का उलं्लघन पाया र्थीा,        और उनकी �ंविदग्ध ईमानदारी और अक्षम काम के
                  कारण उन्हें �रकारी �ेवा में बनाए रखने के लिलए अयोग्य माना गया र्थीा। प्रत्यर्थी$ को इ� पत्र का अपना

       लिललिखत उत्तर देने के लिलए कहा गया र्थीा,   जो उन्होंने 6 अक्टूबर, 1960    को विदया र्थीा। 7 विद�ंबर, 1960

    के एक अन्य �ंचार द्वारा,    श्रम आयकु्त ने 29 सि�तंबर, 1960         के पहले के पत्र को वाप� ले लिलया। विफर
 उन्होंने 15 विद�ंबर, 1960    को यह आदेश विदया-"          चंूविक इ� विवभाग में आपने दकुान विनरीक्षक के रूप में

  काम विकया ह,ै             इ� अवधिध के दौरान आपका काम और आचरण �ंतोQजनक नहीं पाया गया है, इ�लिलए
               आपकी �ेवाओं को आपके रोजगार के विनयमों और शतV के अनु�ार �माप्त कर विदया जाता ह,ै  जै�ा विक

             इ� काया�लय पत्र �ंख्या के �ार्थी आपको जारी विनयवुिक्त पत्र में विनविहत ह।ै 9953,  विदनांक 27 मई, 1957,

              उ� तारीख �े प्रभावी है जब आपका र्स्थार्थीानापन्न आप�े काय�भार �ंभालने के लिलए कोटकपुरा पहुँचता
ह।ै
(51)      उपरोक्त क्रम में रखेांविकत शब्दों (     इ� रिरपोट� में इटैलिलक में)        ने नौकर पर कलंक लगा विदया और इ�

       प्रकार आदेश को एक दंCात्मक कार�वाई दे दी,          इ�े �ेवा �े बखा�र्स्थातगी में परिरवर्तितत कर विदया। राम
    नारायण दा� के मामले (9)      और जगदीश विमत्तर के मामले (6)       में उच्चतम न्यायालय के विनण�य के प्रभाव

                    पर चचा� करने के बाद खCं पीठ की ओर �े बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश ने इ� प्रश्न का उत्तर इन शब्दों
    में हां में विदयाः "                वत�मान मामले में दोनों पक्षों ने यह र्स्थावीकार विकया है विक प्रधितवादी के लिलए विनयम 55-बी

            जै�ा कोई विनयम नहीं है जै�ा विक राम नारायण दा� के मामले (9)       में ह।ै श्रम आयकु्त द्वारा प्रत्यर्थी$ को
                 अपना आचरण र्स्थापष्ट करने के लिलए लिलखा गया पत्र ऐ�े विक�ी विनयम के अनुरूप नहीं र्थीा। इ�में लगाए

                   गए आरोपों की विबना विक�ी जांच के इ�े वाप� ले लिलया गया र्थीा। इ�के प्रभाव को तब प्रत्यर्थी$ की �ेवा
                   को �माप्त करने वाले आदेश में पनुः प्रर्स्थातुत विकया गया र्थीा जब यह कहा गया र्थीा विक उ�का काय� और

     आचरण �ंतोQजनक नहीं पाया गया र्थीा,           इ� प्रकार उ�की �ेवा की �माविप्त को उधिचत ठहराया गया
 र्थीा। अब,               जो कोई भी प्रधितवादी की �ेवा की �माविप्त के इ� आदेश को पढ़ रहा ह।ै
                यह तत्काल विनष्कQ� पर पहुचेंगा विक प्रत्यर्थी$ एक ऐ�ा व्यविक्त नहीं है जो रोजगार का हकदार है, क्योंविक

               उ�का काम नहीं बस्तिBक उ�का आचरण भी �ंतोQजनक नहीं पाया गया र्थीा। यह उ�के लिलए एक
          कलंक जोड़ता है और काम करने की उ�की क्षमता के �ार्थी-      �ार्थी उ�के आचरण के लिखलाफ भी
          आके्षप लगाता ह।ै यह मामला राम नारायण दा� के मामले (9)     के अनपुात के भीतर आता,  लेविकन इ�

         तथ्य के लिलए विक बाद वाला मामला सि�विवल �ेवा (वग$करण,    विनयंत्रण और अपील)    विनयमों के विनयम
55-     बी के तहत आगे बढ़ा,          और वत�मान मामले में ऐ�ा कोई विनयम लागू नहीं ह,ै    एक अंतर जो जगदीश

         विमत्तर के मामले में राम नारायण दा� के मामले (9)        पर विवचार करते �मय उनके लॉC�भिशप द्वारा खींचा
  गया र्थीा। (6).  उन्होंने कहा, "     दश�न सिं�ह का मामला (7)          र्स्थापष्ट रूप �े हमारे पहले के लोगों �े अलग ह।ै

 �ब�े पहले,         उ� मामले में विववाविदत आदेश �े पहले 29 सि�तंबर, 1960      को श्रम आयकु्त का एक पत्र
र्थीा,               सिज�में �ंविदग्ध �त्यविनष्ठा और अक्षमता के आरोप लगाए गए रे्थी। उ� पत्र के मदे्दनजर 15 विद�ंबर,

1960           को विववाविदत आदेश पारिरत विकया गया र्थीा। विववाविदत आदेश को 29 सि�तंबर, 1960   के पत्र के
    आलोक में �मझा जाना र्थीा,               क्योंविक दोनों कारण और प्रभाव के रूप में घविनष्ठ रूप �े जुडे़ हुए रे्थी और

             इन दोनों दर्स्थातावेजों को �ंबंधिधत �रकारी कम�चारी को �ूधिचत कर विदया गया र्थीा। द�ूरा,   उ� मामले में
              आके्षविपत आदेश विक�ी भी वैधाविनक �ेवा विनयम की आवश्यकताओं या रोजगार के विनविहत या व्यक्त

                  विनयमों और शतV के अनु�ार नहीं विकया गया र्थीा। यह न केवल काम के लिलए नौकर की क्षमता के
लिखलाफ,                बस्तिBक उ�के आचरण के लिखलाफ भी आके्षप लगाने के रार्स्थाते �े बाहर चला गया। इ� प्रकार,

                  उ� मामले के विवभिशष्ट तथ्यों पर यह विबBकुल र्स्थापष्ट र्थीा विक विववाविदत आदेश दCं के रूप में पारिरत विकया



   गया र्थीा। इ�के अलावा,             यह विक�ी काय�वाहक �रकारी कम�चारी के उच्च पद के लिलए अनपुयकु्त पाए
             जाने के आधार पर उ�के मूल पद पर प्रत्यावर्तितत होने का मामला नहीं र्थीा।

(52)                 हमारे �मक्ष मामले पंजाब राज्य और अन्य बनाम अप्पर अपार सिं�ह में इ� न्यायालय के एक
         अन्य खंC पीठ के फै�ले के अनुरूप प्रतीत होते हैं,15.        उ� मामले में। अप्पर अपार सिं�ह पंजाब भिशक्षा
  �ेवा कक्षा II                 के एक महत्वपूण� �दर्स्थाय रे्थी। उन्हें पंजाब भिशक्षा �ेवा में प्रर्थीम शे्रणी में अधिधकारी के रूप में

    पदोन्नत विकया गया र्थीा। 9 मई, 1963           को एक �रकारी कॉलेज के प्राचाय� के रूप में। उन्होंने 28 अप्रैल,

1964           को विववाविदत आदेश पारिरत होने तक उ� पद पर बने रहे,       सिज��े उन्हें पंजाब भिशक्षा �ेवा कक्षा II

                  में अपने मूल पद पर वाप� भेज विदया गया। र्स्थाटाफ के कुछ �दर्स्थायों द्वारा अप्पर अपार सिं�ह के लिखलाफ
                कदाचार के कुछ आरोप लगाए गए रे्थी और इ�के विवपरीत भी। जांच पड़ताल की गई। पूछताछ ए. जी.
                  अधिधकारी इ� विनष्कQ� पर पहुचें विक आरोपों में �े एक में �ार र्थीा। परिरणाम यह हुआ विक अप्पर अपार

              सिं�ह को उनके मूल पद पर वाप� करने का विववाविदत आदेश पारिरत कर विदया गया,   क्योंविक उन्हें कॉलेज
                 के प्राचाय� के सिजम्मेदार पद पर बने रहने के लिलए अयोग्य पाया गया र्थीा। �ंविवधान के अनुच्छेद 226 के

               तहत अप्पर अपार सिं�ह द्वारा दायर रिरट याधिचका को इ� न्यायालय के एक विवद्वान एकल न्यायाधीश
                  द्वारा इ� आधार पर अनुमधित दी गई र्थीी विक उनके प्रत्यावत�न का आदेश एक �जा के रूप में �ंचालिलत

       र्थीा और चूवंिक यह �ंविवधान के अनुच्छेद 311 (2)         के प्रावधानों के अनुपालन के �ार्थी पारिरत विकया गया
र्थीा,                 इ�लिलए इ�े बनाए नहीं रखा जा �कता र्थीा। राज्य ने अपील की। इ� मुदे्द पर के�-   लॉ पर चचा�

  करने के बाद,        लेट�� पेटेंट बेंच की ओर �े बोलते हुए,  न्यायमूर्तित Cी. के.      महाजन ने इ� मुदे्द पर कानून
   को विनम्नानु�ार विनधा�रिरत विकयाः-"             उच्च पद पर काय�रत व्यविक्त को उ� पद का कोई अधिधकार नहीं ह।ै
                 उ�े कोई कारण बताए विबना वाप� विकया जा �कता है यविद वह उ�को को दधंिCत नहीं करता है, लेविकन

              क्योंविक वाप� विकया गया व्यविक्त पद धारण करने के लिलए उपयकु्त नहीं पाया जाता है,    प्रधित �े यह �जा
   के बराबर नहीं होगा,                हालांविक एक कलंक उलटने के कारण �ंलग्न नहीं होता है विक वह एक उच्च पद

          धारण करने के लिलए अयोग्य पाया गया र्थीा। प्रत्येक मामले में,        यह विनधा�रिरत करने के लिलए विक क्या
            प्रत्यावत�न का आदेश दCं के रूप में पारिरत विकया गया है या अन्यर्थीा,      प्रत्यावत�न की ओर ले जाने वाली

     परिरस्तिर्स्थार्थीधितयों की �मग्रता को देखना होगा।

(53)        मैं उपरोक्त विटप्पभिणयों �े �हमत हू।ं वार्स्थातव में,      हम उ� विनण�य �े बाध्य हैं।

(54)          बार में उर्द्धतृ या ऊपर वर्णिणत मामलों के �ंबंध में,        यह �ुरधिक्षत रूप �े विनष्कQ� विनकाला जा �कता
   है विक एक आदेश,        जो एक काय�वाहक �रकारी कम�चारी को उच्च पद,      सिज�में वह काय� कर रहा र्थीा, के

              लिलए अनपुयकु्त पाए जाने के र्स्थापष्ट आधार पर उ�के मूल पद पर पनुर्स्थार्थीा�विपत करता है,    को र्स्थावयं एक
      दCंात्मक आदेश नहीं कहा जा �कता है,      जो �ंविवधान के अनुच्छेद 311 (2)     के विवचार के भीतर एक

कलंक, '   रैंक में कमी'   के बराबर ह,ै            यविद उ�के अनपुयकु्त पाए जाने का �ंदभ� उ�के रोजगार की शतV को
           विनयंवित्रत करने वाले विक�ी वैधाविनक विनयम के अनु�ार विकया गया है (      जै�े विक राम नारायण दा� के

 मामले में, (9) आई. बी. आई. Cी., एच. पी.   सिं�ह बनाम यू. पी.    �रकार और एक अन्य16   और भारत के
      रणेंद्र नार्थी बनज$ बनाम भारत �ंघ 17,    या ऐ�ी अनुपस्तिर्स्थार्थीधित में,        या तो उ�के विनयम या �ेवा की प्रकृधित

         के विक�ी भी अनुबंध के अनु�ार विनविहत हो �कता ह,ै         जो उ�के अनुबंध में विनविहत हो। बाद के विववरण
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    के मामलों के उदाहरण आर. ए�.    ढाबा के मामले (10) आई. बी. आई. Cी.,     अप्पर अपार सिं�ह के मामले
(15) आई. बी. आई. Cी.,  और एफ. ए.   इब्राविहम के मामले, (12) आई. बी. आई. Cी.   द्वारा प्रर्स्थातुत विकए

                 गए हैं। यह ध्यान विदया जा �कता है विक �ैर्द्धांधितक रूप �े विक�ी �रकारी कम�चारी की �ेवाओं की
                �माविप्त और विक�ी भी वैधाविनक �ेवा विनयमों में विनविहत उ�की �ेवा के विनयमों और शतV के अनु�ार
          उ�की �ेवाओं की �माविप्त के बीच कोई अंतर नहीं ह।ै (     हाट� वेल प्रेर्स्थाकॉट सिं�ह बनाम यू. पी.,  �रकार में

 विटप्पभिणयाँ देखें,18.

(55)  तर्थीाविप,                प्रत्येक मामले के तथ्यों पर नौकर के लिलए यह प्रदर्णिशत करना खलुा है विक यद्यविप
                  प्रत्यावत�न के क्रम के रूप में उ�के विनयोजन के विनबंधनों और शतV में पारिरत विकए जाने का तात्पय� है,

     विफर भी �ार और वार्स्थातविवकता में,          उ�का प्रत्यावत�न एक दCंात्मक कार�वाई है जो �ंविवधान के
 अनुच्छेद 311 (2)     के अर्थी� के भीतर '   पद में कमी'          के बराबर ह।ै ऐ�े मामलों के उदाहरण मदन गोपाल

  बनाम पंजाब राज्य, 19     गोपी विकशोर का मामला (5)      और दश�न सिं�ह का मामला (7)    द्वारा प्रर्स्थातुत विकए गए
हैं।
(56)         यविद काय�वाहक �रकारी कम�चारी के प्रत्यावत�न का आदेश,       रोजगार के विनयमों और शतV की

    आवश्यकताओं को पार करते हुए,            कम�चारी को अवांछनीय रूप �े ब्रांC या कलंविकत करने के रार्स्थाते �े
   बाहर चला जाता है,       ऐ�े उपनामों का उपयोग करके "अवांछनीय",  "ईमानदार",  "अपरिरवत�नीय",

               सिज�का र्स्थार्थीायी रूप �े उ�े रोजगार या भविवष्य की पदोन्नधित �े वंधिचत करने का प्रभाव होगा,   तो यह एक
              दCंात्मक आदेश होगा। जग धिCश विमत्तर बनाम भारत �ंघ में ऐ�ा ही हुआ र्थीा (6).

(57)           यह प्रत्यर्णिर्थीयों का मामला नहीं है विक आके्षविपत आदेश भ्रष्टाचार,      दरुाचार आविद के आरोपों की
             विक�ी औपचारिरक विवभागीय जांच के परिरणामर्स्थावरूप की गई अनुशा�नात्मक कार�वाई ह।ै यह एक �रल

       प्रशा�विनक आदेश है जो न केवल कला� II 1965      विनयमों की आवश्यकताओं के अनुरूप ह,ै  बस्तिBक
(16)               के �ार्थी भी ह।ै ने उनके काय�वाहक रोजगार की अवधिध को विनविहत विकया, अर्थीा�त्,    विक वे उच्च पद

                  धारण करने के लिलए अनुपयकु्त पाए जाने की स्तिर्स्थार्थीधित में अपने मूल पद पर वाप� आ जाएंगे। इ� प्रकार,

   द�ूरा परीक्षण भी प्रधितवादी-     पेटी के लिखलाफ जाता ह।ै
                 याधिचकाकता�ओं और विनष्कQ� अपरिरहाय� है विक उनकी मूल रैंक में वाप�ी रैंक में कमी के बराबर नहीं र्थीी

     और परिरणामर्स्थावरूप �ंविवधान के अनुच्छेद 311 (2)      को आकर्विQत नहीं विकया गया र्थीा।

(58)             उत्तरदाताओं की ओर �े आगे यह तक� विदया गया है विक विद्वतीय शे्रणी, 1965     के विनयमों के विनयम 9

                की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं विकया गया र्थीा क्योंविक उ� विनयम द्वारा प्रारभंिभक जांच करने और �ूची
                   तयैार करने के लिलए विक�ी �विमधित का गठन नहीं विकया गया र्थीा और न ही ऐ�ी विक�ी जांच �विमधित द्वारा

                उत्तरदाताओं की कभी �ुनवाई की गई र्थीी। यह आग्रह विकया जाता है विक इ� कारण �े भी, विववाविदत
      आदेश काननू की दृविष्ट �े गलत र्थीा।

 (59)      यह याधिचका प्रत्यर्णिर्थीयों द्वारा उनकी रिरट-      याधिचकाओं में नहीं ली गई ह,ै      न ही इ�े विवद्वान एकल
               न्यायाधीश के �मक्ष उत्तेसिजत विकया गया र्थीा। इ�लिलए हम इ� र्स्थातर पर पहली बार इ�का मनोरजंन

    करने �े इनकार करते हैं।

18A.I.R. 1957 S.C. 886 &887

19A.I.R. 1963 S.C. 531.



(60)               प्रत्यर्णिर्थीयों की ओर �े �ंबोधिधत एक अन्य तक� र्थीा विक राष्ट्रपधित। सिज�ने आके्षविपत आदेश पारिरत
विकया,               उ�ने उत्तरदाताओं की उपयकु्तता या अन्यर्थीा विनधा�रिरत करने के लिलए कभी भी अपना विदमाग

 नहीं लगाया,           लेविकन जै�ा विक आके्षविपत आदेश में पाठ �े र्स्थापष्ट है,      उ�ने लोक �ेवा आयोग की
         सि�फारिरश को यांवित्रक रूप �े अपनाया। इ� कारण �े भी,        वकील का कहना है विक विववाविदत आदेशों को

    विनरर्स्थात विकया जा �कता ह।ै

(61)  �ब�े पहले,    इ� याधिचका को रिरट-          याधिचकाओं में भी विवशेQ रूप �े नहीं लिलया गया है;   न ही विवद्वान
            एकल न्यायाधीश के �मक्ष बह� के �मय मुद्दा उठाया गया र्थीा। इ��े पहले,     इ�े अपील में पहली बार

         उत्तेसिजत होने की अनुमधित नहीं दी जा �कती ह।ै द�ूरा,   विववाविदत आदेश (  अनुलग्नक बी, e.g.,  देव दत्त
  के मामले में)                भारत के राष्ट्रपधित के नाम पर पंजाब �रकार के �धिचव के हर्स्थाताक्षर के तहत पारिरत विकया

  गया है (          पंजाब राज्य राष्ट्रपधित शा�न के तहत प्रा�ंविगक �मय पर ह)ै  । अर्थीा�त्,     यह आदेश काफी हद तक
   �ंविवधान के अनुच्छेद 77    के खंC (1)   और (2)         द्वारा परिरकस्तिBपत रूप के अनु�ार र्थीा। अतः उ�
   अनुच्छेद के खंC (2)                के अधीन इ�की वैधता पर इ� आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा �कता र्थीा विक यह

                राष्ट्रपधित द्वारा विदया गया आदेश नहीं र्थीा। शुर्द्धता का अनुमान आके्षविपत आदेश में पाठ के �ार्थी �ंलग्न
   होगा विक यह राष्ट्रपधित        र्थीा सिज�ने लोक �ेवा आयोग के परामश� �े,   उत्तरदाताओं को P.E.S.  में विनयवुिक्त

    के लिलए उपयकु्त नहीं माना।
 कला� II (    इमारतें और �ड़कें शाखा).          इ� तक� को पहले ही खारिरज कर विदया गया ह।ै

(62)            इन मामलों की एक और विवशेQता यह है विक विववाविदत आदेश 28 अक्टूबर, 1966   को पारिरत विकए
    गए रे्थी। लेविकन उन्हें 1 नवबंर, 1966, i.e.      के बाद �ूधिचत विकया गया र्थीा,      सिज� विदन पूव� पंजाब राज्य का

       अस्तिर्स्थातत्व �माप्त हो गया र्थीा और चार उत्तराधिधकारी-पंजाब, हरिरयाणा,     कें द्र शासि�त प्रदेश चंCीगढ़ और
      हर्स्थातांतरिरत के्षत्र अस्तिर्स्थातत्व में आए रे्थी। 1  नवंबर,  1966  �े,   �भी प्रधितवादी-  याधिचकाकता�ओं को

            उत्तराधिधकारी राज्यों को आवंविटत विकया गया र्थीा। �वाल यह है विक क्या 1  नवबंर, 1966   �े पहले
                उत्तरदाताओं को �ूधिचत नहीं विकए जाने के कारण विववाविदत आदेश अप्रभावी और अभी भी पैदा हुए हैं।

           यद्यविप यह मुद्दा विवद्वत एकल न्यायाधीश के �मक्ष नहीं उठाया गया र्थीा,  विफर भी,     चूंविक यह विवशुर्द्ध रूप �े
         काननू का प्रश्न र्थीा जो रिरकॉC� के �ामने र्स्थापष्ट र्थीा,        इ�के विनधा�रण के लिलए विक�ी अधितरिरक्त �ामग्री की

  आवश्यकता नहीं र्थीी,               इ�लिलए हमने दोनों पक्षों के विवद्वत वकील को इ� बिंबदु पर तक� देने की अनुमधित
दी।
(63)          पंजाब राज्य और एक अन्य बनाम रशेम सिं�ह और अन्य20       में इ� न्यायालय के धिCवीजन बेंच के

   फै�ले के अधिधकार पर,   सिज�ने बदले में,          उच्चतर न्यायालय के बच्चेतर सिं�ह बनाम पंजाब राज्य और एक
 अन्य 21       और पंजाब राज्य बनाम अमर सिं�ह हरिरके22     के फै�ले का पालन विकया,   उत्तरदाताओं के विवद्वान
            वकील ने तक� विदया है विक इ� प्रश्न का उत्तर �कारात्मक होना चाविहए।

(64)  अपीलार्थी$-      राज्य के विवद्वत महाधिधवक्ता श्री बी.  ए�.          विढल्लों का तक� है विक इ� प्रश्न का उत्तर
  नकारात्मक होना चाविहए;       विक रशेम सिं�ह के मामले (20)         पर एक बड़ी पीठ द्वारा पनुर्विवचार करने की
 आवश्यकता ह,ै     क्योंविक इ�ने राज्य पनुग�ठन अधिधविनयम, 1956      के भौधितक प्रावधानों और �ामान्य खंC

              अधिधविनयम के कुछ प्रावधानों की अनदेखी की र्थीी। तक� यह है विक पंजाब पुनग�ठन अधिधविनयम, 1966

20  L.P.A . 198 of 1968 decided on 5th September, 1968.
21A.I.R. 1963 S.C. 395

22A.I.R. 1966 S.C. 1313



(    सिज�े इ�के बाद '1966 अधिधविनयम'    कहा जाता है)         जहां तक पूव�वत$ पंजाब राज्य में शाविमल के्षत्रों में
         विनयत विदन �े ठीक पहले लागू कानूनों का �ंबंध है,      तत्काल विनरर्स्थातीकरण और पुनः अधिधविनयविमत करने
          वाला प्रावधान ह।ै तक� आगे बढ़ता है विक इन परिरस्तिर्स्थार्थीधितयों में,     विनरर्स्थात और पनुः अधिधविनयविमत

                अधिधविनयमों के तहत जारी विकए गए विववाविदत आदेश तय विकया गया आोर इ�को जारी रखा जाएगा
            और उत्तराधिधकारी राज्यों द्वारा प्रभावी विकया जाएगा सिजनके लिलए विवभिभन्न उत्तरदाताओं को आवंविटत
      विकया गया र्थीा। इ� �ंदभ� में 1966     के अधिधविनयम की धारा 88      और �ामान्य खंC अधिधविनयम की धारा

24        के प्रावधानों का �ंदभ� विदया गया है (X of 1897).     रशेम सिं�ह के मामले (20) में,   श्री विढल्लन प्रर्स्थातुत
 करते हैं,          सिज� बिंबदु का अब आग्रह विकया जा रहा है,           वह नहीं उठाया गया र्थीा। हमें बताया गया है विक
                 लेट�� पेटेंट बेंच के फै�ले के लिखलाफ अपील करने के लिलए विवशेQ अनुमधित देने का आवेदन भी विकया

                   गया र्थीा और इ�े �ुप्रीम कोट� ने खारिरज कर विदया ह।ै श्री विढल्लन कहते हैं विक उ� आवेदन के �ार्थी
     �ंलग्न अपील के आधार पर भी,             इ� बिंबदु को �व~च्च न्यायालय के �मक्ष बहुत कम नहीं उठाया गया र्थीा।
    अपनी दलीलों के �मर्थी�न में,        विवद्वान महाधिधवक्ता ने ह�न नूरानी मलक बनाम ए�. ए�. एम. इर्स्थामाइल,

  �हायक चैरिरटी आयकु्त,        नागपुर और अन्य का हवाला विदया है23 जी.     एकांबरप्पा और अन्य बनाम
   अधितरिरक्त लाभ कर अधिधकारी,  बेल्लारी,24      सिजला पंजीयक और अन्य बनाम एम/  ए�। लोकविप्रय

 ऑटोमोबाइल वित्रचुर25   और मभिणलाल आर.       पांड्या बनाम धिचमनलाल परशोतमदा� और अन्य 26.

(65)                 श्री विढल्लन ने विवशेQ अवकाश प्रदान करने के आवेदन के �ार्थी �व~च्च न्यायालय में दायर अपील के
              आधारों को पढ़ा ह।ै अतः यह र्स्थापष्ट है विक �ामान्य खCं अधिधविनयम की धारा 6  और 24  पर आधारिरत

                  यह याधिचका उच्चतम न्यायालय के �मक्ष प्रर्स्थातुत नहीं की गई र्थीी। ऐ�ा प्रतीत होता है विक इ� बिंबदु पर
       विवचार करने के लिलए कोई बाधा नहीं ह।ै

(66)  उत्तर में,           प्रत्यर्णिर्थीयों की ओर �े यह प्रधितवाद विकया गया है विक 1966   अधिधविनयम को विनर�नकारी
          और पनुः अधिधविनयविमत करने वाला उपबंध नहीं कहा जा �कता है;   वह धारा। 88.   उ� अधिधविनयम का

                 केवल उन काननूों की विनरतंरता �ुविनधिeत करता है जो मौजूदा पंजाब राज्य में विनयत विदन �े ठीक पहले
         उत्तराधिधकारी राज्यों के के्षत्रों में लागू रे्थी। भले ही 1966     के अधिधविनयम की धारा 88  न हो,   पूव� पंजाब में

                 विनयत विदन �े पहले प्रचलिलत �भी काननू उत्तराधिधकारी राज्य के के्षत्रों में तब तक लागू रहेंगे जब तक
                  विक �क्षम एलजी र्स्थालचैर द्वारा विनरर्स्थात नहीं विकया जाता। इ� बात पर बल विदया जाता है विक विक�ी भी

 मामले में,      �ामान्य खंC अधिधविनयम की धारा 24   लागू नहीं होगी,      क्योंविक सिजन काननूों को विनरर्स्थात करने
    का आरोप लगाया गया है,       वे कें द्रीय काननू या विवविनयम नहीं रे्थी,     बस्तिBक ज्यादातर राज्य अधिधविनयम रे्थी;

   तक� की �मानता पर,     पंजाब �ामान्य खंC अधिधविनयम, 18S8;   लागू नहीं होगा,   क्योंविक विनरर्स्थातीकरण
             और पनुः अधिधविनयविमत अधिधविनयम �ं�द द्वारा पारिरत एक कें द्रीय अधिधविनयम है न विक पंजाब

अधिधविनयम।

(67)          इ�े उत्तरदाताओं की ओर �े आगे प्रचार विकया जाता ह।ै
  विक धारा 89  और 90              को इ� �ाधारण कारण �े लागू नहीं विकया जा �कता है विक आके्षविपत आदेश

       विवशुर्द्ध रूप �े प्रशा�विनक आदेश रे्थी और 1966     अधिधविनयम में दी गई 'विवधिध'     की परिरभाQा के अंतग�त
  नहीं आते रे्थी।

23  A.I.R. 1967 S.C. 1742.
24  A.I.R. 1967 S.C. 1541.
25  A.I.R. 1967 Kerala 240
26  A.I.R. 1968 Gujrat 80



(68)       प्रधितद्वंद्वी विववादों �े विनपटने �े पहले, 1966         के अधिधविनयम के प्रा�ंविगक प्रावधानों पर �ंके्षप में
    ध्यान देना उपयोगी होगा। 1966         के अधिधविनयम के भौधितक प्रावधान इ� प्रकार हैंः -

"88.     विवधिधयों का प्रादेभिशक विवर्स्थातार -भाग-2         के उपबंधों �े यह नहीं �मझा जाएगा विक उन्होंने
                उन राज्यके्षत्रों में कोई परिरवत�न विकया है सिजन पर विनयत विदन �े ठीक पहले प्रवृत्त कोई विवधिध

                 विवर्स्थातारिरत होती है या लागू होती है और ऐ�ी विक�ी विवधिध में पंजाब राज्य को विदए गए प्रादेभिशक
विनदiश,      जब तक विक विक�ी �क्षम विवधान-        मंCल या अन्य �क्षम प्राधिधकारी द्वारा अन्यर्थीा उपबंध

   नहीं विकए जाते हैं,               तब तक विनर्विदष्ट विदन �े ठीक पहले उ� राज्य के भीतर के राज्यके्षत्र माने
जाएंगे।

89.              कानूनों को अनकूुलिलत करने की शविक्त।पंजाब या हरिरयाणा राज्य या विहमाचल प्रदेश या
                चंCीगढ़ �ंघ राज्यके्षत्र के �ंबंध में विनयत विदन �े पवू� बनाई गई विक�ी विवधिध के आवेदन को

       �ुगम बनाने के प्रयोजन के लिलए �मधुिचत �रकार,         उ� विदन �े दो वQ� की �माविप्त �े पवू�, आदेश
द्वारा,       विवधिध के ऐ�े अनकूुलन और �ंशोधन,          चाहे वे विनर�न या �ंशोधन के रूप में हों,  जो

   आवश्यक या �मीचीन हों,          कर �केगी और तदनु�ार ऐ�ी प्रत्येक विवधिध �क्षम विवधानमंCल या
             अन्य �क्षम प्राधिधकारी द्वारा विनरसि�त या �ंशोधिधत विकए जाने तक इ� प्रकार विकए गए

        अनुकूलन और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी।
र्स्थापष्टीकरण-   इ� धारा में, "  �मुधिचत �रकार"    पद का अर्थी� ह-ै

(क)  �ंघ �ूची,             केन्द्रीय �रकार में प्रगभिणत विक�ी मामले �े �ंबंधिधत विक�ी विवधिध के �ंबंध में;
 और

(ख)      विक�ी अन्य विवधिध के �ंबंध में-
(i)  विक�ी राज्य,      राज्य �रकार को लागू करने में; और
(ii)    विक�ी �ंघ राज्य के्षत्र,      केन्द्रीय �रकार को लागू करने में।

90.    —काननू बनाने की शविक्त।

(1)     इ�के बावजूद विक धारा 89           के तहत कोई प्रावधान या अपया�प्त प्रावधान नहीं विकया गया ह।ै
        विनर्विदष्ट विदन के पूव� बनाई गई विवधिध का अनकूुलन,        ऐ�ी विवधिध को प्रवर्तितत करने के लिलए अपेधिक्षत

   या �शक्त कोर्इ�इ न्यायालय,   अधिधकरण या प्राधिधकारी,       पंजाब या हरिरयाणा राज्य के �ंबंध में,
               या विहमाचल प्रदेश या चंCीगढ़ �ंघ राज्यके्षत्र के �ंबधं में अपने आवेदन को �ुगम बनाने के

  प्रयोजन के लिलए,  न्यायालय,            अधिधकरण या प्राधिधकारी के �मक्ष मामले के �ंबंध में �ार को
  प्रभाविवत विकए विबना,         ऐ�ी व्यवर्स्थार्थीा में विवधिध का गठन कर �कता है,     जो आवश्यक या उधिचत न

हो।
 2.)             विक�ी भी काननू में पंजाब के उच्च न्यायालय के लिलए कोई भी �ंदभ�,    जब तक विक �ंदभ�

   अन्यर्थीा आवश्यक न हो,            विनयत विदन को और उ��े पंजाब और हरिरयाणा के उच्च न्यायालय के
     �ंदभ� के रूप में �मझा जाएगा।

  (95)            अन्य विवधिधयों के �ार्थी अ�ंगत अधिधविनयम के प्रावधानों का प्रभाव।इ� अधिधविनयम के
            प्रावधानों का प्रभाव विक�ी अन्य काननू में विनविहत कुछ भी अ�ंगत नहीं होगा।

(69)  धारा 96             राष्ट्रपधित को उ� अधिधविनयम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में बाधाओं को दरू
    करने की शविक्त देती ह।ै



(70)  धारा 97               कें द्र �रकार को उ� अधिधविनयम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिलए विनयम बनाने की
  शविक्त देती ह।ै

(71)        यह विनधा�रिरत करने के लिलए विक क्या 1966 अधिधविनयम,      विवशेQ रूप �े इ�की धारा 88, (कें द्रीय)

   �ामान्य खंC अधिधविनयम (       पंजाब �ामान्य खंC अधिधविनयम की धारा 22  के अनुरूप)    की धारा 24 के
           अर्थी� के भीतर एक विनर�न और पुनः अधिधविनयविमत करने वाला प्रावधान है,     यह परीक्षण लागू विकया
                   जाना है विक क्या विनयत विदन �े ठीक पहले पंजाब राज्य के के्षत्रों में लागू �भी कानून र्स्थावचालिलत रूप �े

     विनरर्स्थात या विनरर्स्थात हो गए रे्थी,  लेविकन 1966    अधिधविनयम की धारा 88       में विकए गए प्रावधान के लिलए। मुझे
                ऐ�ा लगता है विक इ� परीक्षण का परिरणाम नकारात्मक होगा। ऐ�ा प्रतीत होता है विक धारा 88  को

           अत्यधिधक �ावधानी के रूप में पेश विकया गया ह।ै मेरी राय में,       केवल पंजाब के के्षत्रों को चार
                उत्तराधिधकारी राज्यों में विवभासिजत करने �े उन कानूनों को विनरर्स्थात या विनरर्स्थात नहीं विकया जाएगा जो उन

          के्षत्रों में विनयत विदन �े तुरतं पहले लागू होते हैं। 1966   के अधिधविनयम में,     यहां तक विक धारा 88   में भी ऐ�ा
  कुछ नहीं है,                   जो पूव� पंजाब के के्षत्रों में विनयत विदन �े ठीक पहले लागू कानूनों को र्स्थापष्ट रूप �े या

         आवश्यक इरादे �े विनरर्स्थात करता ह।ै उन कानूनों ने 1966       के अधिधविनयम �े अपना प्रभाव प्राप्त विकया।
 धारा 88               का पहला भाग केवल पंजाब के पनुग�ठन के परिरणामर्स्थावरूप उत्पन्न होने वाली विक�ी भी शंका

   का र्स्थापष्टीकरण देता है,              जबविक इ� धारा का उत्तरार्द्ध� केवल इ� आशय का एक अनकूुली उपबंध है विक
                 पंजाब राज्य के लिलए ऐ�ी विक�ी विवधिध में प्रादेभिशक �ंदभV का अर्थी� विनयत विदन �े पहले मध्यर्स्थार्थीता करने

          वाले उ� राज्य के भीतर के के्षत्र बने रहेंगे। इ� प्रकार,    �मग्र रूप �े पढ़ें,  धारा 88    केवल उन कानूनों की
                   विनरतंरता के बारे में �ंदेह को दरू करती है जो पवू� पंजाब राज्य में विनयत विदन �े पहले लागू रे्थी,  जब तक

               विक �क्षम विवधाधियका या उत्तराधिधकारी राज्यों का अधिधकार उन काननूों में कोई बदलाव नहीं करता ह।ै

  (72)   मेरे विवचार में,             लाहमन दा� बनाम पंजाब राज्य में �व~च्च न्यायालय के उनके अधिधपत्यों की कुछ
         विटप्पभिणयों �े मैं मजबूत हुआ हू।ं लक्ष्मण दा� के मामले27        में अपीलकता� फम� पर रु। पविटयाला र्स्थाटेट बैंक

 को 2          लाख। चूंविक इ� ऋण का भुगतान नहीं विकया गया र्थीा,       इ�लिलए बैंक ने पविटयाला राज्य बकाया
               व�ूली अधिधविनयम के प्रावधानों के अनु�ार इ�े प्राप्त करने के लिलए कदम उठाए। उ� अधिधविनयम के

              प्रा�ंविगक प्रावधानों के तहत नोविट� जारी करने और फम� के �ार्थी कुछ पत्राचार के आदान-  प्रदान के
बाद, 27 जनवरी, 1956           को बैंक के प्रबंध विनदेशक ने उ� अधिधविनयम की धारा 7    के तहत एक प्रमाण

  पत्र जारी विकया,   विक रु। 4.98.589-1-6         फम� �े देय र्थीा और उपायकु्त �े पूछा। पविटयाला,  भूविम राजर्स्थाव
                 के बकाया के �मान व�ूली करने के लिलए। फम� ने विवभिभन्न आधारों पर अधिधविनयम और उ�के तहत की
           गई काय�वाही की वैधता को चनुौती देते हुए �ंविवधान के अनुच्छेद 226      के तहत उच्च न्यायालय का रुख

         विकया। उच्च न्यायालय ने रिरट याधिचका को खारिरज कर विदया,       लेविकन �व~च्च न्यायालय में अपील के लिलए
          एक प्रमाण पत्र प्रदान विकया। फम� ने �ंविवधान के अनुच्छेद 32        के तहत एक याधिचका भी दायर की।

          उच्चतम न्यायालय के �मक्ष तीन विववाद उठाए गए रे्थी। विववाद नं. 1,       जो इ� चचा� के लिलए केवल �ामग्री
ह,ै    इ� प्रकार र्थीीः-"             अभिभयकु्तों द्वारा देय राभिश का विनधा�रण करने और उ�ी की व�ूली के लिलए

               अधिधविनयम के तहत की गई काय�वाविहयां कानूनी हैं क्योंविक अधिधविनयम �ामग्री धितभिर्थीयों पर लागू नहीं र्थीा।
  

(73)      लक्ष्मण दा� के मामले (27)              के कुछ और तथ्यों पर ध्यान विदया जा �कता ह।ै पेप्�ू का नया
 राज्य 20 अगर्स्थात, 1948    को अस्तिर्स्थातत्व में आया,          जै�ा विक वाचा के तहत प्रदान विकया गया र्थीा। पविटयाला

             के शा�क इ�के राज प्रमुख बने और उ�ी तारीख को उन्होंने एक अध्यादेश नं. 2005  का 1 (बी. के.),

27 A.I.R. 1963 S.C. 222.



    सिज�में अन्य बातों के �ार्थी-        �ार्थी यह उपबधं विकया गया र्थीा विक "      उ� तारीख को पविटयाला राज्य में
                 प्रवृत्त �भी विवधिधयां उक्त राज्य के राज्यके्षत्रों पर उत्परिरवर्तितत रूप �े लागू होंगी और उ� तारीख �े उ�

              तारीख �े ठीक पहले ऐ�े करार राज्य में प्रवृत्त �भी विवधिधयां विनरसि�त की जाएंगी। बी.   इ� अध्यादेश के
 बल पर,             विववाविदत अधिधविनयम पेप्�ू �ंघ का कानून बन गया। वाचा के अनुच्छेद X   के तहत,  यह

 अध्यादेश 20 फरवरी, 1949     को �माप्त हो गया होगा,   और इ�लिलए 15 फरवरी, 1949    को राज प्रमखु ने
   एक और अध्यादेश नं. 2005  का 16 (बी. के.)  अध्यादेश 2005   का �ं.1.

(74)    वाचा के अनुच्छेद X             में प्रावधान विकया गया र्थीा विक राज प्रमुख द्वारा प्रख्याविपत विकए जाने वाले
                   अध्यादेश केवल छह महीने की अवधिध के लिलए लागू होने रे्थी। यह उम्मीद की जा रही र्थीी विक इ� बीच

               �ंविवधान �भा बुलाई जाएगी और एक विनयविमत �ंविवधान तयैार विकया जाएगा। लेविकन यह अमल में नहीं
   आया और इ�लिलए 9 अप्रैल, 1949             को �भी शा�कों ने विफर �े बठैक की और एक पूरक वाचा तयैार

की,    सिज�के तहत अनुच्छेद X  को "           इ�की घोQणा �े छह महीने �े अधिधक के र्स्थार्थीान के लिलए"  शब्दों को
           हटाकर �ंशोधिधत विकया गया र्थीा। इ�का परिरणाम यह हुआ विक अध्यादेश �ं. 2005  का 16 (बी. के.),

     सिज�में आके्षविपत अधिधविनयम भी शाविमल ह,ै 20 अगर्स्थात, 1949    को व्यपगत नहीं होगा,   लेविकन नए विवधान
                  द्वारा पुनः जारी विकए जाने तक प्रवृत्त रहेगा। अपीलार्थी$ फम� द्वारा यह तक� विदया गया र्थीा विक पूरक वाचा

 अमान्य र्थीी,               और उ� प्रश्न पर विवचार करने के लिलए सि�विवल कोट� का न्यायशास्त्र �ंविवधान के अनुच्छेद
363      द्वारा वर्जिजत र्थीा। द�ूरे शब्दों में,         तक� यह र्थीा विक यविद पूरक करार अमान्य र्थीा,    तो वे उक्त अधिधविनयम

    के तहत उत्तरदायी नहीं रे्थी,       क्योंविक यह करार में अनुच्छेद X        के कारण विनस्तिष्क्रय र्थीा। इ� तक� के
    �मर्थी�न में उन्होंने भोलानार्थी जे.           ठाकर बनाम �ौराष्ट्र राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के विनण�य का

 उले्लख विकया28.               उनके अधिधपधितयों ने इ� तक� के पहले भाग को र्स्थावीकार विकया विक पूरक वाचा अमान्य
            र्थीी। द�ूरे पक्ष का तक� र्थीा विक भले ही पूरक वाचा अमान्य र्थीी, प्रत्यर्थी$-     राज्य केवल मौजूदा कानूनों के
                  तहत एक अधिधकार को लागू कर रहा र्थीा जो तब तक लागू रहे जब तक विक उन्हें उपयकु्त विवधाधियका

         द्वारा विनरर्स्थात नहीं कर विदया गया। उनके प्रभुता र्स्थावीकार
   भोलानार्थी के मामले (28)            को इन शब्दों में �ंदर्णिभत करने के बाद यह तक� विदया गयाः-"  वहां (भोलानार्थी

  के मामले में) (28)             वधवान राज्य के एक न्याधियक अधिधकारी ने काविठयावाड़ राज्य के एक आदेश की
         वैधता पर �वाल उठाते हुए एक मुकदमा दायर विकया र्थीा,        जो वधवान �विहत कई राज्यों के विवलय के

   परिरणामर्स्थावरूप बनाया गया र्थीा,            सिज�के तहत उनकी �ेवाओं को �मय �े पहले �माप्त कर विदया गया
         र्थीा। �वाल यह र्थीा विक क्या कार�वाई को अनुच्छेद 363        द्वारा वर्जिजत विकया गया र्थीा। इ� न्यायालय ने

              अभिभविनधा�रिरत विकया विक अधिधकारी को विवलय की तारीख �े पहले अधिधविनयविमत वधवान की एक विवधिध
        के तहत �ेवा में बने रहने का अधिधकार र्थीा,           विक वाचा पर केवल यह विदखाने के लिलए भरो�ा विकया गया
      र्थीा विक वह अधिधकार हमेशा मौजूद र्थीा,     और यह विक अनुच्छेद 363       ऐ�े वाद के रखरखाव के लिलए एक

            बाधा नहीं र्थीा। विनण�य का अनुपात विनम्नलिललिखत अवलोकन में पाया जाता हःै "    वाचा �े कोई विववाद
                 उत्पन्न नहीं हुआ र्थीा और अपीलार्थी$ जो कर रहा र्थीा वह केवल मौजूदा कानूनों के तहत अपने अधिधकारों

                    को लागू करने के लिलए र्थीा जो तब तक लागू रहे जब तक विक उन्हें उधिचत विवधान द्वारा विनरर्स्थात नहीं विकया
गया।"   द�ूरे शब्दों में,              विववाद एक ऐ�े अधिधकार �े �ंबंधिधत र्थीा जो र्स्थावतंत्र रूप �े उत्पन्न हुआ र्थीा, और

      सिज�की पुविष्ट वाचा में की गई र्थीी,   और इ�लिलए,   अनुच्छेद 363       का कोई अनपु्रयोग नहीं र्थीा। यहाँ यह
               स्तिर्स्थार्थीधित नहीं ह।ै आके्षविपत अधिधविनयम के अनु�ार विनधा�रिरत राभिश का बैंक को भगुतान करने के लिलए

            अपीलार्णिर्थीयों का दाधियत्व वह है जो वाचा के आधार पर उत्पन्न होता है,     और इ�े केवल अनुच्छेद X का
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                 �हारा लेकर �माप्त करने की मांग की जाती ह।ै इ�लिलए यह विववाद �ीधे तौर पर करार के विक�ी
       प्रावधान पर उत्पन्न होता है और अनुच्छेद 363  लागू होगा।

‘‘            लेविकन भले ही अपीलार्थी$ अपने इ� तक� में �ही हों विक 2005   के अध्यादेश 1  और 16 (बीके) उनकी
              उद्घोQणा की तारीख �े छह महीने की �माविप्त के बाद प्रभावी नहीं रह गए हैं,     वे इ��े कोई लाभ प्राप्त

   नहीं कर �कते हैं,              क्योंविक उन अध्यादेशों ने जो विकया वह �भी पविटयाला काननूों के �ंचालन को उन
                के्षत्रों तक विवर्स्थातारिरत करना र्थीा जो अन्य वाचा राज्यों का विहर्स्था�ा रे्थी। जहां तक पवू�वत$ पविटयाला राज्य

    के के्षत्रों का �ंबंध ह,ै   इ�के कानून 2005   के आदेश 1  या 16    के बल पर नहीं,     बस्तिBक पूरी ताकत �े लागू
 रहे। (Bk). इ�लिलए,   यविद अध्यादेश 20 अगर्स्थात, 1949     को �माप्त हो जाते हैं,    जै�ा विक अपीलार्णिर्थीयों के
    लिलए तक� विदया गया है,             तो भी यह विववाविदत अधिधविनयम के तहत उनके दाधियत्व को प्रभाविवत नहीं करगेा,

                  क्योंविक वे पूव�वत$ पविटयाला राज्य के के्षत्र �े आते हैं और विक�ी भी स्तिर्स्थार्थीधित में इ�के द्वारा शासि�त होंगे।

(75)      महत्वपूण� शब्द उपरोक्त उर्द्धरणों में *       हैं सिजन्हें रखेांविकत विकया गया है (in italics in this report)

    पेप्�ू के गठन के विवपरीत, हरिरयाणा, पंजाब,       कें द्र शासि�त प्रदेश चंCीगढ़ और हर्स्थातांतरिरत के्षत्र, i.e., चार
               उत्तराधिधकारी राज्यों को पूव� राज्य पंजाब के के्षत्रों �े अलग विकया गया है क्योंविक यह 1 नवबंर, 1966 �े

      पहले मौजूद र्थीा। तक� की �मानता पर, 1 नवंबर, 1966         �े ठीक पहले इन के्षत्रों में लागू कानून उधिचत
                काननू द्वारा �ंशोधिधत या विनरर्स्थात होने तक प्रभावी रहेंगे। इ� प्रकार यह �मझा जाता है विक 1966 का

अधिधविनयम,     विवशेQ रूप �े धारा 88,         विनरसि�त करने वाला और पनुः अधिधविनयविमत करने वाला प्रावधान
 नहीं ह।ै

(76)    यह मानते हुए-      लेविकन यह अभिभविनधा�रिरत नहीं करते हुए-  विक 1966    का अधिधविनयम एक विनरसि�त
        करने वाला और पनुः अधिधविनयविमत करने वाला उपबंध है-       तो �ामान्य खंC अधिधविनयम की धारा 24 को

           भी इ� �ाधारण कारण �े आकर्विQत नहीं विकया जाएगा विक जबविक 1965    का अधिधविनयम एक केन्द्रीय
 अधिधविनयमन ह,ै                अधिधकांश विवधिधयां सिजनके बारे में कहा जाता है विक उन्हें पुनः प्रर्स्थातुत विकया गया र्थीा और

      उनके द्वारा पुनः अधिधविनयविमत विकया गया र्थीा,       वे पंजाब के विवधिधयां र्थीीं। इ�ी तरह,   पंजाब �ामान्य खंC
   अधिधविनयम की धारा 22           को �हायता के लिलए नहीं बुलाया जा �कता है क्योंविक 1966  अधिधविनयम पंजाब
  अधिधविनयम नहीं ह।ै

(77)          अब मैं विवद्वत महाधिधवक्ता के वैकस्तिBपक तक� को लेता हूं, अर्थीा�त्, 1966    अधिधविनयम की धारा 89

 और 90   के अनुप्रयोग द्वारा,          पूव� पंजाब राज्य द्वारा पारिरत आके्षविपत आदेशों को �ंबंधिधत उत्तराधिधकारी
         राज्यों द्वारा पारिरत आदेशों के रूप में माना जाना चाविहए,  सिजन्हें याधिचकाकता�-   प्रधितवाविदयों को आवंविटत

          विकया गया ह।ै यह तक� भी मान्य नहीं प्रतीत होता है,        इ� �ाधारण कारण �े विक आके्षविपत आदेश विवशुर्द्ध
      रूप �े प्रशा�विनक आदेश हैं और 1966     के अधिधविनयम की धारा 2 (छ)       के अर्थी� के भीतर कानून नहीं हैं।

                    न तो अनुकूलन का �वाल है और न ही उनके विनमा�ण का। मुख्य प्रश्न यह है विक क्या वे प्रभावी आदेश
     रे्थी। बधिचत्तर सिं�ह के मामले (21)           में उच्चतम न्यायालय की घोQणाओं और रशेम सिं�ह के मामले (20) में

     अमर सिं�ह हरिरका के मामले (22)             की घोQणाओं ने इ� विनयम को दृढ़ता �े र्स्थार्थीाविपत विकया है विक एक
                 प्रशा�विनक आदेश उ� तारीख �े प्रभावी होता है जब इ�े �ंबंधिधत व्यविक्त को �ूधिचत विकया जाता है या

       अन्यर्थीा उपयकु्त तरीके �े प्रचारिरत विकया जाता ह।ै

(78)   मनीला में विनण�य! आर.    पांड्या का मामला (26),        सिज� पर विवद्वान महाधिधवक्ता ने भरो�ा विकया र्थीा,
    कोई �हायता नहीं ह।ै वहाँ,          प्रर्स्थाताविवत खाद्य विमलावट विनवारण विनयमों का म�ौदा बॉम्बे राज्य �रकार
                 द्वारा प्रकाभिशत विकया गया र्थीा जब अहमदाबाद शहर भी बॉम्बे राज्य का विहर्स्था�ा र्थीा। बॉम्बे राज्य के दो



        राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में विवभासिजत होने के बाद,        गुजी राज्य �रकार ने खाद्य वयर्स्थाकों की रोकर्थीाम
  का प्रकाशन विकया।

               तत्कालीन राज्य �रकार द्वारा म�ौदे में प्रकाभिशत विनयमों के उप रुख को बदले विबना विमलावट विनयम,

     सिज�के लिलए गुजरात की राज्य �रकार,  �ंके्षप में,         उ� राज्य में शाविमल के्षत्र के �ंबंध में उत्तराधिधकारी
          र्थीी। उ� मामले में प्रधितवादी धिचमनलाल पर खाद्य विमलावट विनवारण अधिधविनयम, 1954   की धारा 16 (l)

(a) (ii)                 के तहत एक अपराध के लिलए मुकदमा चलाया गया र्थीा। सि�टी मसिजर्स्थाट्र ेट ने उन्हें इ� आधार पर
        बरी कर विदया विक गुजरात खाद्य विमलावट विनवारण विनयम, 1961        वैध नहीं रे्थी क्योंविक वे पहले उक्त

   अधिधविनयम की धारा 24         द्वारा आवश्यक रूप �े प्रकाभिशत नहीं विकए गए रे्थी,     और विवभाजन �े पहले बॉम्बे
               की पवू� �रकार द्वारा म�ौदा विनयमों के प्रकाशन को पूव� प्रकाशन की आवश्यकता का अनुपालन नहीं

     माना जा �कता र्थीा। पुनरीक्षण में,           विवद्वत न्यायाधीशों ने इ� तक� को उलटते हुए यह अभिभविनधा�रिरत
       विकया विक �ामान्य खCं अधिधविनयम की धारा 23 (1)         की अपेक्षा यह र्थीी विक प्रारूप विनयमों का प्रकाशन

                 उ� प्राधिधकारी द्वारा विकया जाना र्थीा सिज�के पा� ऐ�े प्रकाशन की धितभिर्थी पर विनयम बनाने की शविक्त र्थीी
                 और यह भी अपेधिक्षत नहीं र्थीा विक अंधितम रूप �े विनयम बनाने वाले प्राधिधकारी द्वारा पूव� प्रकाशन विकया
               जाना चाविहए। यह भी अभिभविनधा�रिरत विकया गया विक यह एक उपयकु्त मामला र्थीा सिज�में बंबई पनुग�ठन

   अधिधविनयम की धारा 89     लागू की जानी चाविहए। "  राज्य �रकार"       वाक्यांश पर रखा जाना र्थीा विक इ�का
            अर्थी� विनयत विदन �े पहले विकए गए कायV के �ंबंध में होना चाविहए,       बॉम्बे �रकार और विनयत विदन �े विकए

    गए कायV के �ंबंध में,             गुजरात �रकार या महाराष्ट्र �रकार �ंबंधिधत राज्यों के भीतर आने वाले के्षत्रों के
       �ंबंध में। सिज� उदे्दश्य के लिलए धारा 24          में पूव� प्रकाशन की आवश्यकता पेश की गई र्थीी,  उ�का

             अनुपालन बॉम्बे �रकार द्वारा म�ौदा विनयमों के पूव� प्रकाशन द्वारा विकया गया र्थीा। इ�लिलए,  गुजरात
   खाद्य विमलावट विनवारण विनयम, 1961       को वैध रूप �े बनाया गया र्थीा।

(79)   तत्काल मामलों में,      �ामान्य खंC अधिधविनयम की धारा 23         के लागू होने का कोई प्रश्न ही नहीं ह।ै
           यहाँ �वाल यह है विक क्या �ामान्य खंC अधिधविनयम की धारा 24       या इ�का सि�र्द्धांत लागू होगा। न ही

               काननू की शविक्त वाले विक�ी काननू या व्यवर्स्थार्थीा के विनमा�ण या अनुकूलन का कोई �वाल ह।ै

(80)               यह आवश्यक नहीं है विक विवद्वान महाधिधवक्ता द्वारा उर्द्धतृ अन्य विनण�यों को विवभासिजत करके इ�
                  विनण�य को प्रभाविवत विकया जाए। यह कहने के लिलए पया�प्त है विक उन मामलों के तथ्य तत्काल मामलों के

       �ार्थी विबBकुल भी �मानांतर नहीं रे्थी। अंत में,  इ�लिलए,      रशेम सिं�ह के मामले (20)    में इ� अदालत के
          धिCवीजन बेंच के फै�ले के �ार्थी �म्मानपूव�क �हमधित व्यक्त करते हुए,     सिज�के द्वारा हम बाध्य हैं-  हम यह

  मानेंगे विक 1968     के लेट�� पेटेंट अपीB� 286,289,368,340,374,375,376,377,378,379,380,502

 और 511        में विववाविदत आदेश अप्रभावी और विनस्तिष्क्रय रहे,    क्योंविक उन्हें 1  नवंबर,  1966   �े पहले
                 उत्तरदाताओं को �ूधिचत नहीं विकया गया र्थीा या उधिचत तरीके �े प्रचारिरत नहीं विकया गया र्थीा। इ� छोटे

  �े आधार पर,                विववाविदत आदेश रद्द कर विदए जाते हैं और अपील विवफल हो जाती हैं। इ�में शाविमल
     जविटल काननूी बिंबदओुं को देखते हुए,         हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देंगे।

(81)                 हमारे �ामने अपीलों के द�ूरे �मूह में लेट�� पेटेंट अपील शाविमल हैं। पंजाब राज्य द्वारा विवद्वत
    एकल न्यायाधीश के क्रमशः 25 माच�, 1968  और 21 माच�, 1968      के उन विनण�यों के विवरुर्द्ध 327 और

328  विदए गए,             सिजनके द्वारा उन्होंने भगवान सिं�ह चावला और �ुशील कुमार खलु्लर द्वारा क्रमशः 1967

 की 66  और 1967  की 176            रिरट याधिचकाओं को र्स्थावीकार विकया। अपीलों के पहले �मूह में इन प्रत्यर्णिर्थीयों
 और 13                 प्रत्यर्णिर्थीयों के मामलों के बीच एकमात्र तथ्यात्मक अंतर यह है विक इन दोनों को �ीधे लोक



  विनमा�ण विवभाग (    भवन और �ड़क शाखा)          पंजाब में अर्स्थार्थीायी �हायक अभिभयंता के रूप में विनयकु्त विकया
 गया र्थीा,  विदनांक 12 मई, 1960         के �ंचार में विनविहत विनयमों और शतV पर (1967    की रिरट याधिचका 176

  का अनुलग्नक 'ए')      इ�का भौधितक भाग इ� प्रकार हःै-"       मुझे पंजाब के राज्यपाल द्वारा आपको (  पंजाब में
    अर्स्थार्थीायी �हायक अभिभयंता का पद, P.W.D., B. & आर., शाखा)  विनम्नलिललिखत शतV/   शतV पर -

    आई.    —पद का काय�कालः
(i)   विनयवुिक्त अर्स्थार्थीायी होगी।
(ii)     यह �ेवा �रकार द्वारा आपको/        आपको �रकार को लिललिखत रूप में एक महीने/    तीन महीने के नोविट�

             द्वारा �माप्त की जा �केगी। यविद �रकार आपकी �ेवाओं को �माप्त करना चाहती है/   आप विबना विक�ी
     �ूचना के �ेवा छोड़ देते हैं,  तो �रकार/  आपको आपको/    �रकार को एक महीने/     तीन महीने के नोविट� के

    बदले में आपके एक महीने/             तीन महीने के परिरलस्तिब्धयों के बराबर राभिश या उ� अवधिध के लिलए आपके
       परिरलस्तिब्धयों के बराबर राभिश का भगुतान करना होगा,     सिज�के लिलए नोविट� एक महीने/    तीन महीने �े कम

   हो जाता ह।ै कदाचार,  अक्षमता,         उपेक्षा या कत�व्य की विवफलता के मामले में,    आपको मामले में
           प्रधितविनधिधत्व करने का अव�र देने के बाद �ेवा �माप्त की जाएगी। हालाँविक,    यविद आपकी प्रभिशक्षुता की

               अवधिध के दौरान आपका काम अ�ंतोQजनक होता है तो �रकार आपकी �ेवाओं को �माप्त करने का
   अधिधकार �ुरधिक्षत रखती ह।ै

II. वेतन-       आपको रुपये में वेतन विदया जाएगा। 250     रुपये के पैमाने पर। 250-25-550/25-750।
III. छोड़ें-
IV    । पद की स्तिर्स्थार्थीधित-     पद राजपवित्रत स्तिर्स्थार्थीधित का होगा।
    वी.  परिरवीक्षा -             प्रभिशक्षण पूरा होने के बाद आप तीन महीने के लिलए परिरवीक्षा पर रहेंगे।

(82)        लेट�� पेटेंट अपील में �ुशील कुमार खलु्लर। 1968  के 328       ने इ� प्रर्स्थाताव को र्स्थावीकार कर लिलया
        और इ� पद पर शाविमल हो गए। उनके 6        महीने के प्रभिशक्षण के पूरा होने पर,     पंजाब �रकार ने 17

जनवरी, 1961   को अधिध�ूचना (  अनुलग्नक बी)       जारी कर उन्हें पांच अन्य व्यविक्तयों (    सिजनके मामले �े हम
  �ंबंधिधत नहीं हैं)          के �ार्थी लोक विनमा�ण विवभाग में अर्स्थार्थीायी �हायक अभिभयंता (  अपरेंविट� इजंीविनयर) के

    रूप में विनयकु्त विकया। & आर. शाखा.       उनकी तीन महीने की परिरवीक्षा अवधिध 3 विद�ंबर, 1960  को शुरू
  हुई और 3 माच�, 1961   को पूरी हुई।

(83)    भगवान सिं�ह चावला,      लेट�� पेटेंट अपील में प्रधितवादी-  याधिचकाकता�। 1968   का 327,   रुपये के
                �मान पैमाने में अपनी छह महीने की प्रभिशक्षण अवधिध पूरी करने पर अर्स्थार्थीायी �हायक अभिभयंता के रूप

     में विनयकु्त विकया गया र्थीा। 250-750 3 विद�ंबर, 1960        �े प्रभावी। �मान विनयम और शतV की पेशकश
               की गई र्थीी और उनके द्वारा र्स्थावीकार कर लिलया गया र्थीा। उनकी परिरवीक्षा अवधिध भी 3    महीने तय की गई

र्थीी,            जो उनके प्रभिशक्षण के पूरा होने के बाद शुरू होनी र्थीी। 28 अक्टूबर, 1966 को,    भारत के राष्ट्रपधित ने
          पंजाब लोक �ेवा आयोग के परामश� �े एक आदेश पारिरत विकया,     सिज�में दोनों उत्तरदाताओं (भगवान

     सिं�ह चावला और �ुशील कुमार खलु्लर)            की �ेवाओं को र्स्थापष्ट रूप �े इ� आधार पर �माप्त कर विदया
   गया विक वे P.S.E.,  कक्षा II        में विनयवुिक्त के लिलए अनुपयकु्त पाए गए। (B. & R. Branch).   राष्ट्रपधित के इन

              आदेशों को भगवान सिं�ह चावला और �ुशील कुमार खलु्लर द्वारा लिललिखत याधिचका में कमोबेश उन्हीं
     आधारों पर चुनौती दी गई र्थीी,  सिज�में 13          अपीलों के पहले �मूह में प्रधितवाविदयों ने उनके प्रत्यावत�न के
    आदेशों को चनुौती दी र्थीी।

     राम प्र�ाद बनाम रघबीर सिं�ह (  मेहर सिं�ह, मु  ख्य न्यायाधीश)



(84)                 ऐ�ा प्रतीत होता है विक एकल न्यायाधीश के �मक्ष एकमात्र आधार यह र्थीा विक विनयवुिक्त के मामलों
  में वे 1942     के विनयमों द्वारा शासि�त रे्थी,      और उन विनयमों के विनयम 12    द्वारा विनधा�रिरत अधिधकतम 3 वQ�
      की परिरवीक्षा अवधिध के पूरा होने पर,           वे र्स्थावचालिलत रूप �े पंजाब �र्विव� ऑफ इजंीविनय�� के र्स्थार्थीायी

   �दर्स्थाय बन गए। & आर.       इ� तक� को र्स्थावीकार करते हुए,       विवद्वान एकल न्यायाधीश ने याधिचकाओं को
               र्स्थावीकार कर लिलया और आ�न्न आदेशों को रद्द कर विदया। इ�लिलए ये पंजाब राज्य द्वारा।

 (85)            इन अपीलों में हमारे �ामने सिजन बिंबदओुं का प्रचार विकया गया ह,ै       वे भी वही हैं सिजनकी चचा� ऊपर
13                 अपीलों के पहले �मूह में की गई ह।ै इ� विनण�य के पूव�गामी भाग में विदए गए कारण,  इ�लिलए,  इन

   विवरोधों के मामलों में,     इन अपीलों में भी,          उत्परिरवर्तितत परिरवत�न लागू होंगे। इन मामलों में भी �ुशील
              कुमार खलु्लर और भगवान सिं�ह चावला की �ेवाओं को �माप्त करने के विववाविदत आदेश 28 अक्टूबर,

1966     को पारिरत विकए गए रे्थी,  लेविकन 1 नवबंर, 1966          को या उ�के बाद उन्हें �ूधिचत कर विदया गया र्थीा।
      यद्यविप हमने प्रत्यर्णिर्थीयों के मामलों में 1942          के विनयमों की प्रयोज्यता के �ंबंध में विवद्वत एकल न्यायाधीश

     के विनष्कQ� को उलट विदया ह,ै          विफर भी इ� आधार पर विक आके्षविपत आदेश 1 नवंबर, 1966  �े पहले
    लागू नहीं विकए गए रे्थी,       अप्रभावी और अभी भी बने हुए हैं,         हम इन दो मामलों में आके्षविपत आदेशों को रद्द
 करते हैं,   और इ�के परिरणामर्स्थावरूप,             लागत के रूप में विबना विक�ी आदेश के अपीलों को खारिरज कर देते

हैं।
  मै मेहर सिं�ह, मु  ख्य न्यायाधीश-     �े �हमत हँू।

अर्स्थावीकरण :                  र्स्थार्थीानीय भाQा में अनुवाविदत विनण�य वादी के �ीविमत उपयोग के लिलए है ताविक वह अपनी
                   भाQा में इ�े �मझ �के और विक�ी अन्य उदे्दश्य के लिलए इ�का उपयोग नहीं विकया जा �कता है । �भी

             व्यवहारिरक और आधिधकारिरक उदे्दश्यो के लिलए विनण�य का अंग्रेजी �ंर्स्थाकरण प्रमाभिणक होगा और विनष्पादन
        और काया�न्वयन के उदे्दश्य के लिलए उपयकु्त रहेगा ।

                                                                                               

  Cा० �ुशीला
  प्रभिशक्षु न्याधियक अधिधकारी

(Trainee Judicial Officer)

रोहतक,हरिरयाणा
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